9[.  954.03 


॥॥॥| हिलनलए 
त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादसी 
2 लय ०१००००----+ 4ट्ब्रतशाए एा 30ग्ांधराषाश्वा]0ा 
मसरो 
४ ६७७०० राए 


82 पुस्तकालय 
[२472४ बे 
ना )2 5०5७5 


; 
अवाप्ति संख्या 
८0८25807 /४० _ अअन्रञु्छ &-5%:8 
वर्ग संख्या 
। (455४ /४० (670 + ही )॥54.0%9 * (2 
स्तक 7 4०७ सहोट महोट 
८ 9 ०० /०0 [<] (3) 


5७०४४७:४०७४०४८४४४४४:०४४:४::७:७५:०७:४०४:००८४९:०८४५: ६४.-४८०:४४९) 





५ :प:एथाए५। हिभ् ९० /१७ 22 (५० ०226 हधपकपआणपाएआपएाध्णाण्थट 


रियासतों का सवाल 


भारतीय रियासतें और उनकी आज की समस्याओं का विश्ले१ण 


भूमिका-- 
डॉ. पद्टामि सीतारामया 





श्री वेननाथ महोदय 


प्रकाशक ५ 


गोकुलदास धूत, 
नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर. 


जनवरी १९४७ 
मूल्य .६-६२-० 





मुद्रक- 
सी. एम. शाह, 
मॉडर्न प्रिन्टरी लि., इन्दौर. 


आक्कुथन 
९८३3-39 


यों तो रियासतों पर लिखे गये साहित्य में श्रभिवद्धि करने वाली 
प्रत्येक रचना का स्वागत करते हुए भ्रानन्द होता हूँ । परन्तु जब यह 
रचना श्री बेजनाथ महोदय ज॑ंसे सुयोग्य लेखकों की हो, जिन्होंने विषय 
को अधिक अच्छी तरह समभने में सहायक होने वाली बुनियादी जान- 
कारी को एकत्र करने में सच्चे दिल से यत्न किया है, तो वह त्रिवार स्वागत 
करने योग्य हों जाती है । क्योंकि लेखक ने निःस्थार्थ सार्वजनिक सेवा के 
क्षेत्र में बरसों बिताये हें, गांधी सेवा संघ के मंत्री की हेसियत से तथ्यों 
को तोलकर उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करने को उन्हें काफी ट्रेनिंग 
मिली हुई हे, और फिर इन तसास वर्षों में सदा रियासतें और 
रियासती जनता की दोहरी गुलामी से मुक्ति, उनकी खास दिलचस्पी 
का विषय रहा हे । 


एक समय एसा था, जब रियासतों के सवाल की तरफ कोई ध्यान 
ही नहीं देत। था | अंधकार और लापरवाही उसकी किस्मत में थी । 
आज वह इस अधस्थ। से बाहर निकल चुका हैँ। और उसने ऐसा 
महर्व धारणा कर लिया है, तथा इतना जरूरो बन गया है कि जिसकी 
शायद ही पहले किसी ने कल्पना को हो । तमास महन्‌ अ/्दोलनों का 
ऐसा ही होता है। पहले लोग उन्हें लापरवाही कीनजर से देख ते हें, फिर 
, बे सन्‍्देह को वस्तु बन जाते हें और अंत में जाकर लोग उनका सही 
सही स्वरूप समझ पाते हें। इंग्लेंड के समजद्र आन्दोलन को भी इसी 
विफास-क्रस में से गुजरना पड़। हूँ । सन १८४५६ में इंग्लेंड की पालियामेंट 
में उसका केवल एक सदस्य था। पर आज मजदूर दल के सदस्यों की 
संख्या चार सौ अस्सी हे, ओर वे ब्रिटेन तथा शक्तिशालो ब्रिटिश 


(ख) 


साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे हैें। रियासती जनता के आन्दोलन को तो 
इसका एक तिहाई समय भो नहीं ऊगा है। अभो अभी बीस सार 
पहले तक कोई उसकी तरफ़ ध्यान भो नहीं देता था, ऐसी दुर्वेशा थी । 
आठ सार पड्डले हरिपूरा के अधिवेशन में वह प्रथम श्रेणी का प्रश्न 
बन गया । और आझ्राज तो राष्ट्र के प्रदनों में उसने ऐसा महत्व धारण 
कर लिया है कि दूसरे श्रनेक प्रइतों को अलग रखकर पहले उस पर 
त्रिचार किया जाता है । 

सचमुत्र, अगर भारतथर स्वतंत्र होता है पर उसके एक तिहाई 
हिस्से को काटकर उससे श्रलग कर दिया जाता है औ्लोर उसे स्थतंत्रता 
का उपभोग नहीं करते दिया जाता" तो भारतीय स्वतंत्रता निरो एक 
मिथ्या जस्तु होगी । उस भारत को हम स्वतंत्र भारत तहों कह सकते। 
भारतोय स्वतन्त्रता एक गोल है--द्वितीया के नहीं, पूृएभा के चन्द्र के 
समान बह एक पु बिम्ब है । इस श्रर्थ में कांग्रेस ने रिय/सती जनता के 
भ्रान्दोलन को देश की स्वतंत्रता के श्रानदोलन क। एक झ्ोर अ्रविभाज्य 
अंग के रूप में मान। है । एक समय एक ही उद्देश से प्रेरित थे दोनों 
ग्रानदोलन विभिन्न दिशाओं में जाते हुए दिखाई देते थे ।बाद ये दोनों 
समानान्‍्तर रेखाओ्रों पर बढ़ ते रहे । भ्ौर श्रन्त में वे दोनों ए क ही केन्द्र -बिन्दु के 
झ्रास-पास घमने वाले वर्तृल की रेखा पर श्रा सिले । दोनों फी सिलफर 
एक ही द्रेन बत गई और दोनों के ड्रायवर भी पं० जवाहरलाल नेहरू के 
रूप सें>-जब सन्‌ १६४६ में वे राष्ट्रीय सहातभ। और शभ्र० भ०० देज्षी 
राज्य लोक परिषद के सभापति थे, एक ही हो गये । उस बिन से कईमीर, 
शोर हेदराबाद, बडोदा और फकाबुआ, सलेरकोटका ओर फरोदकोट, 
संसोर और त्राएव कोर, ग्वालियर और भोपाल, सांगली शोर कोल्हापुर, 
तालचेर और धेनकनाल, मणिपुर और क्चबिहार, चित्रल ओर कलात' 
श्रौर सिरमोर श्रोर बिलासपुर की रिथासतें, . देशी-र/ज्य-लोक-परिषद्‌ 
तथा कांग्रेस की भो, समान बिलूखस्पी के विधय बन गई । 


(ग) 


देशी र/ज्यों की जनता का शअ्रसली शात्रु, नरेज्ञों की निरंकुशता 
झ्रथवा जनता की अकर्मण्यता नहीं, बल्कि राजनेतिक विभाग के घ डयन्त्र 
हैं । झ्तः जब तक उनका खात्मा नहीं कर दिया जाता, तब तक रिया- 
सती जनता कौ-बल्कि भरेशों की भी-मुक्ति की कोई श्राश। नहीं करनी 
चाहिए । फैंसी भी बीमारी को दूर करने में हमें उसी मात्रा में 
सफलता मिलेगी, जिस सात्रा में उसको जड़ को हम कटटेंगे। इसके सिवा 
झ्रौर सब उपाय तो ऊपरो ही होंगे । वे बीमारी को कम कर सकते हैं, 
उसे पूरी तरह दूर नहीं कर सकते। इसी प्रकार जबसे श्रन्तकालीन सर- 
कार की स्थापन। हुई है, हमने इस बीमारी की जड़ भें. हाथ डाला है । 
ओर यद्यपि आज़ राजनंतिक विभाग से उसका बहुत सीध। सम्बन्ध 
नहीं हे, तथापि उसका नंतिक प्रभाव तो उस विभाग पर प्रतिक्षण 
पड़ता ही रहता है, श्रौर निःसन्देह यह प्रभाव इस विभाग के फोलादी 
कवच को तोड़कर फेंक देगा । असल में तो जब श्रस्थाई सरकार बनने 
वाली थी उसी समय इस नई सरकार तथा नरेज्ञों के बीच के सम्बन्धों 
को व्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाने जाली 
यी। पर ऐसी कोई बात तहां हो सकी । खेर ! 


प्रान्‍्तों श्रोर रियासतों को जोड़ने बाली एक नई कड़ी पिधान- 
परिषद का भ्रधिवेशन हें । इसमें दोनों के प्रतिनिधियों फो एक साथ 
बठकर विचार करना पड़ता हैं। ओर आज तो राष्ट्र का संयर्णा ध्यान 
इस यत्न में लगा हुआ है, कि इस परिषद में रियासतों के प्रतिनिधि 
वास्तव में, ओर पर्याप्त मात्रा में, रि4/सती जनता के ही अतिनिधि हों । 


अफसोस को बात हे कि ऐसे मौके पर, सांगही और कोचोन जेसे 
शुभ अपवादों को छोड़कर, शेष सब नरेश अपना हिरसा ठीक तरह से 
अदा नहों कर रहे हूँ । वे अपने प्रजाजनों फी अ्रकांक्षाओं को कुचलने 
को मानो होड़ ।ें लगे हुए हैं । दुनिय/ ज(नती है कि प्रंग्रेजों की सा्ज- 
भोम सत्ता बहुत जल्दी यहां से उठने घाली है । तब याद रहे, काम 


(धं) 

पड़ेगा नरेशों को सीधा अपने प्रजाजनों से ही । नरेश चाहें तो यहे 
सम्बन्ध प्रेममय हो सकता है; और यवि बे न चाहें तो उनके और 
प्रजाअनों के बीच निरंतर संघर्ष भी चल सकता है । उस समय प्रंगरेजों 
को संगोनें नहीं, प्रजाजनों का प्रेम श्रोर सदभाव हो उनकी ढाल होगी । 
झगर हम याद करलें कि पिछले महायुद्धों में जमंनी के कंसर, इठलो 
के राजा, ग्रास्ट्रियः के बादशाह श्रोर रूस के जार जेसे और नरेशों से कहीं 
ब्रधिक शक्ति-शाली तथा धनजन से सम्पन्न लोगों तक का नामोनिशान 
सिट गया है, तब नरेज्ञों के सामने उनकी प्रजाजनों से झ्र प्रजाजनों 
की उनसे होने वालो लूड्ाई का सही सही चित्र खड़ा होगा श्र उसके 
परिणामों का उन्हें ठीक-ठीक भान होगा। श्राज राष्ट्रीय महासभ। का धीरज 
कसौटी पर है, पर श्रब उसकी भी हद श्रा पहुंची है। हिम-शिखर को 
भांति किसी भी क्षण वह जोर से ट्टकर गिर सकता है, या मह।सागर 
के ज्वार के समान, अपनी अ्रतल गहराई से उमड़ कर, स्वाधीनता के 
प्रवाह को रियासतों में जान से रोकने वाले इस फेन को हुआ में 
उड़ाकर फेंक सकता है । सचम॒च, नरेशों का भविष्य क्‍या होगा, वही 
सोचें । भ्रपनी किस्मत के निर्माता वे खद ही हैं । 

(डॉ०) पद्टामिसीतारामेया 


नई बिहल्‍ली | 
५ दिसम्बर १६४६ 


दो शब्द 


"*पु>प <पी:०- 


पिछले वर्ष “रियासती जनता की समस्‍यायें ”? नामक मेरी 
एक छोटीसी पुस्तिका उदयपुर अधिवेशन के समय ग्रकाशित हुईं 
थी । वह दो-तीन महीनों में ही बिक गईं श्रोर प्रकाशकों की तरफ 
से मुझे उसका दूसरा संस्करण तैयार करने के लिए कहा गया पर 
में महीनों इस काम को हाथ में नहीं ले सका | श्रभी जब उसे मैंने 
शुरू किया तब तक देश की स्थिति काफी बदल गईं थी। उसके 
अनुरूप जब में उस पुस्तक को बनाने बेठा तो इतनी अधिक नई 
सामग्री उसमें देनी पड़ी कि वह दूसरा संस्करण नहीं बिलकुल 
“दूसरी पुस्तक ही बन गईं | इसलिये नाम भी बदल देना पड़ा । 


रियासतों के सवाल पर इस ग्रश्न के अधिक जानकार था कोई 
नेता लिखते तो भ्रच्छा होता, परन्तु बड़े नेता इतने कार्यमरभ्न हैं कि 
उन्हें इस छोटेसे काम के लिए श्रवकाश मिलना कठिन है | फिर भी 
छोटी-मोटी रियासतों में काम करनेवाले असंख्य ग्रामीण कार्य- 
कर्ताओं को इस विषय की कुछ आवश्यक जानकारी देनेवाली किताब 
की हक तो थी ही। वही इस पुस्तक में देने का यत्र किया 
गया हे | 


इस आवश्यकता को किसी श्रृंश में यह पुस्तक श्रगर पूरी कर 
सके तो में इस ग्रयल को सफल समझंगा । 


) वैजनाथ महोद्य 


रतलाब-यात्रा में, 
६-११-४६- । 
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देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात 


रियासतों की समस्याञ्रों पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि 
उनके बारे में कुछु जरूरी बातें हम जान लें। भमारतबर्ष में कुल ५६२ 
रियासत हैं । ( लोक-परिषद के प्रकाशन में इनकी संख्या ४८४ है। ) 
रियासतों का कुल रकबा ७,१२,५०८ वर्ग मील और जन-संख्या 
६,३१,८६,००० (सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार ) है। 
!कब्रे के हिसाब से यह समस्त देश का ४० प्रतिशत और जन-संख्या के 
शेंग मग २३-२४ प्रतिशत है । 


भोटे तौर पर रियासतें दो हिस्सों में बँटी हुई हैं । 


(१) सैल्यूट स्टेटल ( जिनको सलामी का हक है )। 
(२ ) नॉन सैल्यूट स्टेट्स ( जिनको सलामी का हक नहीं है ) । 


२. हिन्दुस्तान में कुल १२० सलामी की हकदार रियासर्ते हैं और 
४४२ ऐसी रियासतें या जागीरे हैं, जिनको सलामी का इक नहीं है । 


२ रियालतों का सवाल 


३. उपयुक्त पुस्तक के परिशिष्ट 'ए! से ज्ञात होता है कि कोई ४५४ 
रियासते या जागीरें ऐसी हैं, जिनका रकबा १००० वर्गमील से कम है । 
झौर ४५२ ऐसी हैं जिनकी आबादी भी एक लाख से कम है। ३७४ 
रियासतों की आमदनी एक लाख से कम बताई गई है। 


४. सिर्फ १२ रियासत इतनी बड़ी हैं कि जिनका रकबा १० हजार 
वर्गमील से ज्यादा, आबादी १० लाख से ऊपर और आमदनी पचास 
लाख से ऊपर है। 


५, जिस हिस्से को ब्रिटिश भारत कहा जाता है, उसका रकबा 
१०,६४,३०० वर्गमील और आबादी २६ करोड़ ( १६४१ की अणना ) 
है | वह ५७५ जिलों में बंटा है । हर जिले का औसत रकबा ४००० बर्ग 
मील और आबादी ८ लाख के करीब बैठती है । 


६. कुछ रियासते या जागीरे इतनी छोटी हैं कि उन्हें राज्य कहते 
हुए हँसी श्रौर तरस श्राता है | 


७. पन्द्रह रियाक्षतें इतनी छोटी हैं कि जिनका रकबा पूरा एक वर्ग 
मील भी नहीं | २७ दूसरी रियासतों का रकबा पूरा एक वर्गमील बैठता 
है | सूरत जिले में १४ इतनी छोटी-छोटी रिंयासतें या जागीरें हैं, जिनकी 
श्रामदनी ३०००) सालाना से ज्यादह नहीं जाती | इनमें से तीन रियासतों 
की आबादी इतनी कम है कि पूरे सौ आदमी भी उनमें नहीं हैं। उनमें 
से पाँच की आमदनी पूरे सी रुपये सालाना भी नहीं। सालाना २० रुपये 
शआ्रामदनी वाली और ३२ आदमियों की श्राबादी वाली एक जायदाद भी 
है, जिसको राज्य कद्दा जाता है । 

८. ४६२ रियासतों में कुल ६० इतनी बड़ी हैं जो रकबा, आबादी 
ओर आमदनी के हिसाब से ब्रिटिश भारत के एक जिले के करीब बराबरी 
की मानी जा सकती हैं । द 


रियासतो के नियन्त्रण की व्यवरथा 


माण्टेग्यू-चेम्सफोड रिपोट के आधार पर पहले जिन रियासतों का 
सम्बन्ध प्रायः प्रान्तीय सरकारों से था, बाद भें उनमें से श्रधिकांश का 
सम्बन्ध सीधा गवनंर जनरल से कर दिया गया हैे। परन्तु इनका नियन्त्रण 
प्रायः एजन्ट के माफत ही होता रहता है । 


भारत सरकार का पोलिटिकल डिपाटंमेन्ट भारतवर्ष की तमाम 
रियासतों के शासन के लिये जिम्मेवार है | यह सीधा वाइसराय के मातहत 
काम करता है। पर उन्हें तफसीलों की तरफ ध्यान देने का अ्रवकाश कहाँ 
से हो ! इसलिए श्रसल में सारे महकमे का नियन्त्रण पोलिटिकल सेक्र यरी 
के हाथों में ही रहता है| वाइसराय को तमाम जानकारी श्रपने इस 
सेक्र टरी से ही मिलती है, जिसके मातहत श्रौर भी कितने ही ऑफिसर हैं 
जिन्हें एजन्ट ठु दी गवर्नर जनरल, पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट 


कहते हैं । 

एजन्ट टु दि गवनंर जनरल के मातहत अनेक रियासत होती हैं और 
ओर उसका सम्बन्ध सीधे वाइसराय से होता है | उसके मातहत अ्रनेक 
पोलिटिकल एजन्ट होते हैं | इन प्रत्लेक के मातहत कुछ रियासतें हैं। 
रेसिडेन्ट उस पोलिटिकल अफिसर का नाम हे, जो अकेली बढ़ी बड़ी 
रियासतोां पर ध्यान देता है। 


इन तमाम अ्रफीसरों को बहुत व्यापक और अ्रलग श्रलग अधिकार होते 
हैं। उनका न ते कहीं खुलासा है और न ऐसा खुलासा करने का यत्ञ कभी 
किया गया दहै। यह रियासत का मद्दत्व, नरेश का स््रभाव और पोलि- 
टिकल ऑफिसर की मर्जी पर निर्भर रहता है| कभी कभी तो वह बहुत 
छोटी छोटी बातों में भी दस्तंदाजी करता है, तो कभी नरेशों से बड़े बड़े 


४ रियासतों का सवाल 


धुणित श्रपराध हो जाने पर और भयंकर कुैशासन होने पर भी हस्तक्षेप 
करने से इन्कार कर देता है। राजा अ्रगर कमजोर हैं तो रोजमर्स की 
बातों में भी पीलिटिकल एअन्द टाँग अड़ाने लगता है, तो कभी राजा 
के दबंग होने पर वह बहुत सोच समझ कर दस्तन्दाजी करने को जरुरत 
देखता है। हाँ उसे हमेशा साम्राज्य सरकार और भारत सरकार की नीति 
श्रोर हिदायतों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। फिर इनकी सत्ता रियासतों 
के आकार प्रकार पर भी कुछ निर्भर रहती है। आराम तोर पर छोटी 
रियासतों पर इन अधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार होते हैं । पर 
सबसे अ्रचरज की बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि ये अधिकार 
क्या होते हैं। सारा काम पूरी गुप्तता के साथ होता है, जिसके कारण 
मेरेशों पर इस महकमे का भयंक्र आतंक रहता है । पर कोई इसका 
अर्थ यह न करे कि प्रजा-जन पोलिटिकल डिपाटमैंट के पास इन नरेशां 
की शिकायत ले कर जावें तो वह उनकी सहायता करता होगा। ऐसा जरा भी 
नहीं । डिपांटमेंट तो जैसी अपनी सुविधा देखता है वैसा करता है । इसे तो 
साम्राज्य से मतलब है | वह नरेशों को जन-जाग्रति का डर दिखाता रहता है 
ओर जनता को सन्धियों ओर सुलहनामों का बहाना बताकर इनकी 
निरंकुशता को बरकरार रखता है। इस तरह अपने इस दुधारे के बलपर 
उसने श्रपनी निरंकुशता की रक्षा अब तक की है । 


बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसोर,बड़ौदा, जम्मू और काश्मीर तथां 
- गवालियर का संम्बन्ध सीधा मारत सरकार से है। भूतान श्र सिक्किम 
का भी है। पर साधारण रियासतों को श्रपेत्षा इनके ताल्लुकात जरा 
दूसरे प्रकार के हैं। 


बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल का एज़ेन्ट कलात और लांसबेला 
रियासतों का नियन्त्रण करता है | 


मध्यभारत की एजन्सी का एजेन्ट इन्दौर में रहता है। उसके मात- 
हत भोपाल, बुन्देलखण्ड और ,मात़ता ।हैक/क़ा: क्ीफ़श्फीज्ोंपक 


रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था ४ 


श्सके मातहत ऋद्दाईस बड़ी, जिनके राजा-नवार्बों को सलामी का हक है, 
क्रौर सत्तर छोटी रियासते हैं, जिनके भरेशों को सलामी का हक नहीं हे । 


डेक्कन स्टेट्स एजेस्सी का निर्माण सन्‌ १६३३ में उन रियासतों 
को अलहदा करके किया गया, जो श्रब तक बम्बई के मातहत थीं। 
इनका एजेन्ट कोल्हापुर का रेजिडेण्ट है, जिसके मातहत ये दूसरी छोटी. 
छोटी सोलह रियासते कर दी गई हैं । 


इस्‍्टने स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण भी सन्‌ १६३३ में हुआ । अब 
तक जो रियासत मध्यप्रदेश, बिद्दार और उड़ीसा के मातहत थीं, उन्हें इस 
एजैन्सी में रख दिया गया है। इनकी संख्या ४० है। मयूरभंज, पटना, 
धस्तर और कालाहण्डी इनमें से मुख्य हैं। इनका एजेन्ट रांची भें रहता 
है, जिसके मातहत एक सेक्र टरी ओर एक पोलिटिकल एजेण्ट भी है, 
जो सम्बलपुर में रहता दे । 

गुजरात स्टेस्टस प्जेन्सी का निमाण भी उसी वर्ष (१६३३) में 
किया गया था । बम्बई की मातहत की ग्यारह बड़ी सलामी की हकदार 
शोर सत्तर छोटी रियासतें या जागीरे इसके नियन्त्रण में कर दी गई 
हैं| बड़ोदा का रेजिडेन्ट इनके लिए गवर्नर जनरल का एजेन्ट है। इन 
रियासतों में राजपीपला श्रुर्य है। रेवा-काँठा एजेन्सी भी इसी 
एजेन्सी के मातहत है | 


मद्रास स्टेट्स पजेन्सी इनसे दस वर्ष पहिले बनी थी। इसके 
मातहत त्रावशकोर और कोचीन ये दो बड़ी रियासतें हैं। एजेन्ट के 
मुकाम नावणकोर में रकखा गया है । 

सीमांत पजेन्सी के मातहत चित्राल सहित पांच रियासत हैं| सीमा- 
प्रान्त का गवनर खुद इनके लिए एजैन्ट भुकरर है। .,, ,..,... 
/४नर्गरा्क #यिदाए प्रकेशपी। का ख्रिसोरए 8६१३३ -हुण ।लक्ू)' इसके 
मातहत १४ रियासत हैं, जिनमें भावलपुर के नवाब मुक्िमओरप्रटिप्रातक 


दै रियासतों का सवाल 


के नरेश सिख हैं। सन्‌ १६३३ में खेरपुर को भी इन्हीं के साथ इस 
एजेन्सी में जोड़ दिया गया है | 

राजपूताना स्टैट्स एजेन्सी का सदर मुकाम माउग्ट आबू पर 
रबखा गया है | बीकानेर और सिरोही इनके सीधे मातहत हैं । इनके 
अलावा बाईस दूसरी रियासतें हैं, जो जयपुर के रेजिडेन्ट, मेवाड़ के 
रेजिडेन्ट, दक्षिणी राजपूताना स्टेट्स के पोलिटिकल एजन्द, पूर्वी राजपृताना 
स्टेट्स के एजेन्ट और पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स के रेजिडेन्ट के मातहत 
कर दी गई हैं| इनमें से य“ंक और पालनपूर के शासक मुस्लिम हैं और 
भरतपुर तथा धौलपुर के नरेश जाट हैं| शेष में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर 
और बीकानेर प्रधान राजपूत राज्य हैं। 

बरेस्टन इण्डिया स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन्‌ १६२४ में 
किया गया | तब से काठियावाड़ की रियासत, तथा कच्छु और पालनपुर 
की एजेन्तियों को बम्बई के मांतहत से हृदाकर गवनर जनरल के मातहृत 
रख दिया गया | महदीकाँठा एजेन्सी को भी सन्‌ १६३३ में इनके साथ 
जोड़ दिया गया ।इनका प्जेन्ट राजकोट में रहता है, जिसके मातहत, 
साबरकाठा, तथा पूर्वी और पश्चिमी काठियाबाड़ के पोलिटिकल 
पजेन्टस काम करते हैं| इन सबके मातहत कुल मिलाकर कच्छ, 
जूनागढ़, नवानगर, ओर भावनगर सहित, सोलह सलामी के हकदार 
मरेशों की ओर दो सो छत्तीस रियासतें या जागीरें- छोटी हैं, जिनके 
शासकों को सलामी का हक नहीं हे । इनके अ्रलावा भी प्रान्तीय सरकारों 
के मातद्त कुछ रियासतें रह गई हैं। उदाहरणार्थ-- 

ग्रासाम में- मणिपुर तथा खासी ओर जरिटया की १६ पहाड़ी 
रियासते । द 

बंगाल्न में--कूच बिहार औ्रोर दिपुरा 

पंजाब में--शिमला की पहाड़ियों की श्रअरह छोटी रियासत जिनमें 
सबसे बड़ी बशर है । 
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युक्क प्रान्त में-रामपुर, काशी, जिनका निर्माण १६११ में हुआ 
ओर हिमालय की टेहरी गढ़वाल रियासत । 
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देशी राज्यों के शासकों श्रर्थात्‌ राजाओं ओर नवाबों का व्यक्तिगत 
और सार्वजनिक जीवन तथा शासन लगभग एकसा होता है | कुछ मामूली 
फेरफार के साथ उनकी टकसाली कहानी यों कही जा सकती है;-- 


नरेशों का बचपन अत्यन्त लाड़ प्यार में गुजरता है। महलों में 
इनकी माता ही अ्रकेली रानी नहीं होती । उसके अलावा इनकी कितनी ही सौतेली 
माताएं होती हैं, जिनमें बेहद ईर्ष्यो-द्वेष होता हैं;इस वजह से युवराज की जान 
सदा खबरे में रहती है | इस खतरे से बचाने के लिए उसे लगभग कैदी 
की सी हालत में रकक्‍्खा जाता है | हमेशा खुशामद का वातावरण रहने 
के कारण बचपन से ही इनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं । 


राजकुमारों की शिक्षा के लिए देश में राजकोट, अजमेर, इन्दौर 
आर लाहोर इस तरह चार कॉलेज हैं | सफल, चरित्रवान, और प्रजा की 
सेवा करने वाला शासक बनाने की श्रपेज्ञा इन्हें यहाँ आशाधारक साम्राज्य 
सेवक बनाने की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा है| इसके बाद 
उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंगलेंड भेजने की प्रथा भी रही है। यह उच्च 
शिक्षा इनके लिए और भी ह्ानिकर साबित होती है । युवराज 
अपने प्रजाजनों से दूर पढ़ जाता है , जवानी के जोश में वह विदेशों में 
झनेक नये आचार, नये विचार और कई ऐसी नई बातें सीख लेता है कि 
झपने प्रजाजनों से प्रेम पूरक मिलने-जुलने के बजाय वह उनको मूर्ख और 
गंवार समझ उनसे हमेशा दूर ही दूर रहने का यत्न करने लगता है, यहाँ 
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तक कि अधिकार मिलने के बाद भी वह अपना अधिकतर समय बाहर 
बिताता है। माननीय स्व० श्री निवास शास्त्री ने एक बार नरेशों की विदेश 
यात्राओं के बारे में कहा था “आप लन्‍्दन, पेरिस या किसी भी फेशनेबल 
शहर में चले जाइए | वहाँ आपको कोई हिन्दुस्तानी राजा जरूर मिल 
जावेगा, जो अश्रपनी अ्रतुल संपत्ति से वहाँ के लोगों को चकित कर रहा 
होगा और अपने संपक में श्राने बालों को पतित ओर भ्रष्ट बना रहा होगा।” 


नरेशों के चरित्र और तरह तरहःके घृरिएत व्यसनों के विषय में कुछ न 
कहना ही भला है। बड़े बड़े अंतःपुर, वहाँ का गन्दा वातावरण और 
उनके अ्रन्दर केदी कासा जीवन बितानेवाली असंख्य राफ़ियाँ, दासियाँ 
ग्रोर रखेलों का दयनीय जीवन ही इनक्ा प्रत्यक्षु प्रमाण है | परन्तु फिर भी 
उन्हें इतने से संतोष नहीं होता। अपने सेर-सपादों तथा देश-विदेश की 
यात्राओं से यथा संभव इनके अन्तशपुर की और भी वृद्धि होती ही रहती है। 


रियासतें शिक्षा, उद्योग ओर नागरिक स्वाघीनता के विषम में श्रत्यंत 
पिछुड़ी हुईं हैं | इस बिगड़े जमामे में भी ब्रिटिश हिन्दुस्तान ने दादा भाईं 
नौरोजी, स्वामी दयानन्द, लोकमान्य, महात्मागाँधी. प॑ जबाहरलाल जैसे 
महापुरुषों के शलावा उन हजारों निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं को जन्म दिया है 
जिन्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया है | परन्तु रियासते इस संबंध में 
हम सब देखते हैं अत्यन्त पिछुड़ी हुई हैं। इसका कारण वहाँ का 
अंधकार द्वी है| मानों दम घुद रहा हो। तरक्की को गुंजाइश बहुत कम 
रहती है | छोटी रियासतों में तो आदमी बढ़ ही नहीं सकता । श्रतः श्रपनी 
तरकक्री की इच्छा करने वाला दर आदमी यहाँ से भाग निक्रलमे की 
ही इच्छा रखता है। 


यही दाल उद्योगों का भी है। मैसोर, त्रायशकोर, कोचीन, बड़ौदा, 
गवालियर, इन्दौर जैसी इनी गिंनी रियासतों को छोड़ दें दो कहना होगा' 
कि वहाँ कोई ओद्योगिक विकास नहीं हुआ हे | केवल कुछ रियासततों में: 
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कपड़े की मिले हैं। दूसरी कुछ रियासतों में जिन-प्रेस वगैरा हैं| और जहाँ 
कुछ ऐसे कारखाने हैं वहीं कुछ थोड़ी सी जान और जाग्रति भी दिखाई 
देती है | श्रन्यया तमाम रियासतें एक दम पिछड़ी हुई हैं। खेती और 
सरकारी नौकरी के श्रलावा वहाँ आजीविका का कोई जरिया नहीं होता । 
तमाम पढ़े-लिखे लोग और साहसी व्यापारी अ्रन्धकार और प्रतिक्रिया के इन 
अंधे कूओं से निकलकर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पास पड़ौस 
के ब्रिटिश प्रान्तों में चले जाते हैं । राजपूताने की रियासतों 
में आज भी गुलामी की कुप्रथा कायम है । दारोगा, चाकर, हुजूरी वगैरा 
गुलाम जातियों का वहाँ पशुओ्रों के समान देन लेन होता है| इनकी न 
कोई संपति होती और न घरबार । वे अपने मालिकों की संपत्ति होते हैं ओर 
लड़कियों की शादी के समय दासदासियों के रूप में इन्हें लड़की के साथ 
भेज दिया जाता है और तब से ये इस नये परिवार की संपत्ति बन जाते हैं। 


बेगार लग-मग सभी रियासतों में जारी है यद्यपि कुछ रियासतों में 
वे कानूनन मना हैं | नाई, घोबी, खाती, दरजी सबको बेगार देना पड़ती 
हे.। छुटने की कोई आशा नहीं होती । 


. _! . रियासतों में कर तो प्रायः श्रधिक होते ही हैं | किन्तु इसके: श्रलावा 
छोटी छोटी रियासतों में श्रनगिनत लाग-बागें: होती हैं |ः बैरिस्टर चुडगर 
अपनी पुस्तक “ इन्डियत प्रिन्सेस ?? में लिखते हैं किसानों की ६० प्रतिशत्‌ 
से भी अधिक आय इन करों में ही चली जाती है। 


कानून श्रसल में प्र॒र्जा की इच्छा और जरूरत के अनुसार उसीके 
द्वारा बनाये जाने चाहिये । इस अ्रथ में रियासंतों में' कोई' कानून नहीं 
होता | कानून और शासन दोनों वहाँ राजा' के व्यक्तित में केन्द्रित. हो 
जाते हैं | कांनून उसकें जबान से निकलते हैं और दौलत ' उसकी-नजर में 
होंती हे | कहीं कहीं अंग्रेजी इलाकों में प्रचलित कामून' जारी कर दिये गये 
है हर इनमें भी 'फीई स्थायित्व नहीं होता । नरेश जब चाहे-उन्हें उा 
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सकता है, संसोधन कर सकता है या मुल्तबी कर सकता है| जिसको जी 
चाहे उठाकर मनमाने समय तक जेल भिजवा सकता है, या रियासत से 
निकाल बाहर भी कर देता है ओर इसके लिये किसी कारण आरोप या 
जाँच की जरूरत नहीं होती | हर किसी की सम्पत्ति जप्त की जा सकती 
है ओर अ्रदालतों में चल रहे मामले भी रोके जा सकते हैं । कोई प्रजा 
जन अपने नरेश पर उसके श्रफसरों के खिलाफ वचन-मंग या अधिकारों 
के अपहरण के लिये अ्रदालत में मामला भी नहीं चला सकता । किसी 
सरकारी अ्रफसर के द्वारा श्रगर ऐसा गुनहा भी हो जाय, जिसका सरकार या 
सरकारी काम से कोई ताल्‍लुक न हो तो भी बगैर नरेश की श्राशा के 
उसके खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जा सकता । राज्य में समा-संगठन 
करने और अखबारों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्राय: कोई कानून नहीं 
होता । छोटे राज्यों में वगैर राजा सा० की श्राशा के कोई सभा-सम्मेलन 
नहीं किये जा सकते और अगर कहीं कोई ऐसी सभा वगैरह कर भौीं 
लेता है तो फौरन्‌ पुलिस की दस्तन्दाजी होगी और ऐसी दस्वन्दाजी के 
खिलाफ वहाँ कोई उपाय काम नहीं देता | 


सरकारी नौकरियों के विषय में कोई खास नीति नहीं होती.। सबसे 
बड़ा अधिकारी दीवान होता है जो प्रायः या तो राजा का कोई प्रीतिपान्न्‌ 
या रिश्तैदार होता है या पोलिटिकल डिपाटमेंठ का अपना श्रादमी होता है । 


दीवान अपने साथ बाहरी आआादमियों का प्रायः एक दल लाता है 
जो उसके विश्वासी द्वोते हैं । यों भी आम तौर प्र रियासतों में प्रायः 
ऊँचे ओहदे पर बाहरी आदमियों को ही रकक्‍्खा जाता है जो स्थानीय 
आदमियों की श्रपेत्ञा अधिक आ्राज्ञघारक और बफादार ग्राने: जाते हैं॥ 
यह मान्यता एकदम गलत भी नहीं | क्योंकि इन ब्राहरी आदुभियों का. 
सर्वाधार दीवान या नरेश रहते हैं | जनता में उनकी कोई खास दिलचस्पी, 
नहीं रहने के कारण नरेशों झोर उनके दीवानों के भले-बुरे हुक्मों के 
अमल में इनको कोई हिचकिचाहद़ नहीं होती। पर अगर इन स्थानों. पर 
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ध्थानीय आदमी होते हैं, तो उनके मित्र, रिश्तेदार जांत-बिरादरी वाले, 
जान-पहचान के लोग भी समाज में होते हैं | श्रतः कोई भी बुरी बात 
करते समय स्थानीय श्रादमियों को यह ख्याल हो सकता है कि ये सब 
लोग उन्हें क्‍या कहेंगे ! बाहर के आदमियों को ऐसा कोई विचार या डर 
नहीं होता | इसलिए नरेशों और दीवानों की निरंकुशता मैं ये उनका 
पूरा साथ देते हैं | राज्य के हिसाब-किताश्र में मी सफाई कम ही रहती 
है । राज्य कोष भें से कितना नरेश पर तथा उसके परिवार पर खच होता 
है इस विषय में निश्चित मादा बहुत कम रियासतों में होती है श्रोर जहाँ 
यह होती है वहाँ भी उसका पूरे विवेक और कड़ाई के; साथ शायद ही 
पालन होता है । श्रनेक नरेश रियासत के खजाने और जेब्र-खर्च में बहुत 
कम भेद मानते हैं श्रोर उनकी विदेश --यात्रायें, प्रीतिपात्रों 'को इनाम तथा 
अन्य प्रकार से जो खर्च होता है वह मुकरंर खनन से कहीं बढ़ जाता है | 
नरेन्द्र मएडल के १०६ सदस्य नरेशों मे से केवल ५६ नरेशों ने अपनाः 
जेब-खर्च निश्चित किया है | 


छोटी रियासतों में यह विवेक और भी कम रहता है। फलतः प्रजा 
जनों की सेवा और जीवन-सुधार सम्बन्धी कार्मों के लिए कमी पड़ जाती 
है ओर जश कभी इन कामों के लिये माँग की जाती है तो यही जवाब 
मिलता है कि वजट में कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारों की तरफ से ऐसा 
जबाब मिलना तो स्वाभाविक ही है | पर श्रव॒ खुद प्रजाजनों को नरेशों 
का खानगी खर्च कम करने पर जोर देना चाहिए ।उसकी श्रब निश्चित 
प्रतिशत मुकरर कर दी जाय और वह कम से कम हो, ताकि लोक-सेवा 
के लिये राज्य-कोष का श्रधिक से अ्रधिक हिस्सा बचाया जा सके | 


व्यक्तिगत रूप से नरेश राज-काज में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं । 
हमेशा स्वाथियों और खुशामदियों का कुण्ड उन्हें घेरे रहता है, जो इस 
बात की खूब सावधानी रखता है कि उनकै- गिरोह*को श्रौर उनके जेसे 
घिचार धालों को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार का श्रादमी नरेश तक न 


१२ रियासतों का सवाल 


पहुँचने पावे जिससे उनके स्वार्थ सुरक्षित रहें | कागजात ओर मिसलैं 
वर्षों नरेशों की प्रतीक्षा में पड़ी रहती हैं। खुद नरेश इतने सुरुत, बिलासी 
आर निष्क्रिय रहते हैं तथा कम ध्यान देते हैं कि अनेक मतंबा उन्हें यह 
भी पता नहीं रहता कि किन मामलों में उन्होंने किस प्रकार के निर्शय पर 
हस्ताक्षर किये हैं । 


बहुत कम रियासतों में वैधानिक शासन के चिन्ह हम देखते हैं | कुछ 
शड़ी-बड़ी रियासतों में धारा सभाये बन गई हैं | पर उनमें सरकारी और 
गैर सरकारी नामजद सदस्यों की बहुत अधिकता है| और इतने पर भी 
अधिकार कुछ-नहीं के बराबर हैं। ये घारासभायें क्‍या हैं, निरी बाद* 
विवाद सभायें हैं। उनके निर्णयों का महत्व सलाह से अधिक नहीं होता । 
जिन्हें नरेश किसी हालत में म।नने को बाध्य नहीं हैं । 


केवल चौंतीस रियासतें ऐसी हैं, जिनमें न्याय विभाग तथा शासन 
विभाग को श्रलग-अलग रखने का यक्ष किया गया है | वर्ना श्रधिकाश' 
इनमें प्रायः कीई तमीज नहीं करती | न्‍्याय-विभाग पर राजा का पुरा निय* 
न्त्रण होता है। चालीस रियासतों में हाईको्टों की स्थापना हो धशुकी है 
जिनमें से कुछ में अंग्रेजी भारत की तरह कानून के अनुसार न्याय देनें 
का यक्ञ होता है। पर याद रहे, राजा पर किसी कानून की सत्ता 
नहीं हीती | यही नददीं, बल्कि उसके आदेशानुलार काम करनें 
याले कमेचारियों पर भी कानून का असर कम ही होता है। 
अधिकांश रियासतों में तो निश्चित कानून के श्रभाव में मनमभांनी ही 
चलती रहती है | प्रजाजनों या पीड़ितों को शिकायत या अपील करने तक 
की गु जाइश नहीं रहती | जब पिछला गवनमेन्ट श्रोफ इन्डिया एक्ट बना 
तो रियासती जनता के मोलिक अधिकारों का चिद्दा तक बनाना अ्रसंभव 
हो गया क्‍योंकि इस पर नरेश राजी ही नहीं होना चाहते थे। यह तो 
हुआ बड़ी रियासतदों का द्वाल । 


नरेश और उनका शास ३६ 


छोटी रियासतों की कहानी और भी दुःखदाथी है| उनके नरेश तो 
एक दम निरंकुश होते हैं | ह्रपनी सत्ता का केवल एक ही उपयोग वे 
जानते हैं | प्रजाजनों को मनमाना तंग करना, उनसे प्रेसा चूसना, और 
क्पने ऐशो-श्राराम में तथा दुगुंणों में एवं व्यसनों में उसे बरबाद 
करना । न्‍्याय-विभाग और पुलिस श्रगर होते भी हैं तो पतित और भ्रष्ट 4 
अन्याय और जुल्म के साधन बन जाते हैं | कर श्रन्यायपूर्ण और श्रसक्ष 
होता है। भाषण, संगठन श्रौर मुद्रण जेसी मामूली नागरिक स्वाधीनता 
का भी बहाँ नामोनिशान नहीं होता । 


नरेश अपने स्वार्थ और विषय-विलासों पर श्रनियन्त्रित खर्च करते 
रहते हैं | लोग श्रत्यन्त दरिद्र हैं। लाखों लोगों को द्विन में एक बार भी 
पेट भर भोजन नहीं मिल सकता | राज और राज के कमंचारी प्रजाजनों 
को यमराज के समान भयंकर और दुष्ट मालूम होते हैं। क्योंकि वे मानते 
हैं कि उनका जन्म प्रजाजनों से केवल पैसे वसूल करने के लिये ही हुआ है। 
छोर प्रजाजनों को उनकी टहल-चाकरी फरने के लिये बनाया गया है । 
हनके अत्याचारों का चर्णन करनां असंभव है। वह जानते हैं, जिनपर 
श्रीतती हे । 


लन्दन थाइशम्स ने सन्‌ १८५३ में रियासतों के सम्बन्ध में एक लेख 
लिखा था जिसमें छोटी बड़ी रियासतों में चल रही श्रन्घेर का चित्र और 
फोरण भी खब श्रच्छी तरह थोड़े में प्रकई किया गया है 


पूरत्र के इन निस्तेज और निकम्मे राजा न्ामघारियों फो जिन्दा रख 
कर हमने उनके स्वाभाविक अन्त से उनकी रक्षा कर ली है। बगावत के 
द्वारा प्रजजन अपने लिए एक शक्तिशाली छौर योग्य नरेश ढंढ लेते हैं । 
जहाँ अ्रब भी देशी नरेश हैं, हमने वहाँ के प्रजाजनों के हाथों सेः यह लामे 
ओर अधिकार छीन लियां है। यह इल्जाम सही है कि हमने इन नरेशों 
फो सत्ता तो दे दी, पर उसकी नभ्मेदारी से उन्हें बरी कंर दिया है। 


१७ रियासतों के सवाल 


श्रपनी नपुंसकता, दुर्गंण और गुनाहों के बावजूद भी केवल हंमारी तलंबार 
के बल पर ही वे अपने सिंहासनों पर टिके हुए हैं। नतीजा यह है कि 
अधिकाँश रियासतों- में घोर अ्राजकता फैली हुईं है। राज का कोष किराये 
के ८ट्ट, जैसे सिपाही ओर नीच दरबारियों पर बरबाद हो रहा है और 
गरीब रिआ्राया से बेरहमी के साथ वसूल किये गये मारी करों के रुपये से 
मीच से नीच मनुष्यों'को पाला जाता है। असल में अब्र सिद्धान्त यह काम 
कर रहा है कि सरकार प्रजाजनों के लिए. नंहीं, बल्कि राजा और उसके 
ऐशोआराम के लिए जनता है और यह कि जब तक हमें राजा की सत्ता 
और उसके सिंहासन की रक्षा करनी अ्रभीष्ट है, तब तक हमें भी भारत की 
सर्वोपरि सत्ता के रूप में वे तमाम बातें करनी ही होंगी, जो ऐसे राजा 
अपने प्रजाजनों के प्रति करते हैं|! 


इस छोटै,से उद्धरण में रियासतों मैंचल रही सारी अंभेर का कारण आरा 
गया है। इससे स्पष्ट है कि रियासतों में जितनी गन्दगी, जितनी अ्रन्घेर, जितना 
अन्याय, और जितने जुल्म हैं, उन सबके लिए. साफ और सीचे तौर पर 
भारत सरकार का राजनेतिक विभाग ही जिम्मेवार है। उसने एक तरफ न 
केवल नरेशों को इन्सान बनने से रोक रक्‍्खा है, बल्कि साम्राज्य बढ़ाने के 
लिए. जिन कुटिल और घणित चालों-कुचालों से काम लिया जाता है उन 
सबका उपयोग करके उन्हें पूरी तरह निकम्मा, | अं्, गेरजिम्मेवार और 
प्रजा-पीड़क बनाने की तरकीब और जाल रे हैं। रियासतों में असल में 
नरेशों का नहीं, पोलिटिकल डिपाट्मेंट का राज रहा है| उसने रियासतों 
को प्रतिक्रिया का गढ़ बनाने का काम किया है जिसके बल पर देश में 
बढ़ती हुई राष्ट्रीयगा की लहर को रोका जा सके । साम्राज्य सत्ता ने देशी 
राज्यों में उस निरंकृश शासन और शोषण को चलाने का यत्न किया । 
जो काम और नीति वह अपने सीधे शासन में नहीं कर सकती थी उन्हें 
ऊधमें- यह परदे की श्रीट में 'बैठकर किये कराये हैं जिससे वह खुद बदनामी 
से बचे जाय, नरेश अपने आप बालाधिला पिंठे आंवें। भ्रौरे बदनाम-हों; 


नरेश झोर उनका शासन १४ 


झोर इसके साथ यह भी सिद्ध करते बने कि हिन्दुस्तानी लोग शासन की 
जिम्मेवारी को संभालने में कितने निकम्मे हैं । फिर इन रियासतों की अंधेर 
शाही के साथ साथ ब्रिटिश शासन को रखकर श्रपनी श्रेष्ठता भी संसार 
को बताने का इसमें यत्न है। एक तरफ श्रपनी लम्बी चोड़ी घोषणाओं 
में नरेशों को उनकी भीतरी अ्व्यवस्था के लिए अंगरेज सत्ताधारी फटकारते 


भी रहे हैं और दूसरी तरफ परदे की ओ्रोट में बैठकर प्रगति-शील नरेशों 
को आगे बढ़ने से बुरी तरह रोक भी ते रहे हैं । परन्तु नरेशों की निरंकुशता 
को रोकने के लिए उसने किसी नरेश के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया 
हो ऐसा शायद ही कोई उदाहरण मिले | नाभा, भरतपुर और इन्दौर जेसे 
नेरेशों को राजगद्दी से अलग करने में इन कारणों की अ्रपेत्ञा साम्राज्य सत्ता 
के स्वार्थ अधिक काम करते रहे हैं। क्योंकि कुशासन, दुराचार, जुल्म आदि 
की हजारों शिकायतें होने पर भी दुसरे राजाओं को जो कि साम्राज्य के 
स्वार्थों और प्रजा के शोषण में सहायक रहे हैं, न केवल कायम रहने दिया 
बल्कि उनकी इज्जत भी बढ़ाई गई है | जो हो, रियासतों और रियासती 
प्रधा में आमूल परिवर्तन की श्रावश्यकता है।अगर इनमें श्रावश्यक 
सुधार नहीं हो सकते तो ये टिक भी नहीं सकेंगी, न केवल ब्रिटिश भारत 
की बल्कि देशी राज्यों की जनता भी अब इतनी जाग्रत हो चुकी है कि वह 
उन नरेशों को उखाड़ फेंकेगी जो समयोचित सुधार की क्षमता नहीं 
दिखावेंगे । झााज जनता के सामने यह प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता की 
अमुक राजवंश रहे या न रहे | सबसे बड़ा सवाल श्राज लोक-कल्याण का 
है| जो व्यवस्था जनता को सबसे अधिक सुख पहुँचा सकेगी वही रहेगी । 
जो बाधक होगी वह नहीं टिक्रेगी | अंगरेजी साम्राज्य के मातहत इस 
सामन्त शाही की निकम्मी प्रथा ने जनता की प्रगति के मार्ग में केवल 
इंकावटे ही नहीं डाली हैं बल्कि उसे दबा दबाकर उस पर तरह तरह के 
जुल्म करके और शोषण करके उसे पशुओं की समता में लाकर दोक़ 
दिया है| 


*१६ रियासतों का सवाल 


नरेशों के निरंकुश निजी खच, इनकी शान-शोकत, व्यसनाधीनता, 
अजीब ओर निकम्मे रस्मोरिवाज और इन सब में होने वाली धन की 
ब्रबादी, कुत्त, घोड़े, महलों में पलने वाले असंख्य नौकर-चाकर और 
बाँदा बाँदियों की फोज, बेरहम मारपीट, कानूनी शासन का सर्वथा अभाव, 
क्रिसानों का शोषण इत्यादि ने रियासती जनता को राजनैतिक सामाजिक 
अ्रथिक ओर सॉस्‍्कृतिक दृष्टि से इतना पीछे रख दिया और गिरा दिया है 
कि जिसकी ठीक॑ ठीक कल्पना बाहर के लोग नहीं कर सकते। रियासतों के 
प्रश्न को सुलभाने में हमारे सामने सबसे प्रमुख विचार रियासती जनता का 
रहेगा तभी उसका उचित हल इम निकाल सकेंगे। 


४: 
वे दावे ओर उनकी व्रास्तविकता 


. नरेशों को ओर उनके शासन का यह एक मोटा सा चित्र है। 
इसकी तफसीलों में आ्राज के बदले हुए जमाने में जाना बेकार है। श्राज 
तो भूत की श्रपेज्ञा भविष्य की समस्याओं पर द्वी अधिक विचार करने की 
अरूरत है | फिर भी प्रश्न की सारी बाजुओं का यथावत्‌ ज्ञान हो जाय 
इस ख्याल से रियासतों और नरेशौं की पू्वस्थिंत का जो अब तक 
कंगभग ज्यों की त्यों कायम हैं-एक मोटा सा चित्र दे दिया गया'है | हर 
ओई जानता है कि किसी भी स्वतन्त्र देश में नरेशों का ऐंसा वर्ग एक 
मिनद-भी नहीं टिक सक्रता':पर इस विंदेशी सत्ता ने' उसे * यहाँ अ्रगमे 
स्वार्थ के लिए अब तक ,; डन्डे के बल'पर टिका रक्‍्खा हैं] सन्‌ १६२१ 
मेँ हिंदुस्तान में जिस उम्र राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, हिन्दुस्तान 
के प्रश्न पर ब्रिटेन के विचारशील लोगों का भी. ध्यान जोरों से गया | 
अईगरेंज सरकार भीष्द्स बात्त' को जाने. गई कि अब राष्ट्रीय आरा. दीलंभ। की 
क्रवूति का रोकना अखम्भव है फेर शासन-लुधारे के. तरीकों कली” चर्चा 
शुरू हुईं। यह स्पष्ट था कि अ्रब शासन का नया स्वरूप संघ शासन ही' 
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हो सकता है। पर इस संघ में रियासतों की स्थिति क्‍या होगी? उनका 
भीतरी शासन कैसा होगा, समस्त देश के साथ उनका सम्बन्ध केसा 
होगा, इत्यादि प्रश्न खड़े होते गये । ओर राज्यों में उत्तरदायी शासन 
स्थापित करने की मांग होने लगी । 


इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि नरेशों का 
सवाल बिलकुल जुदा है । उनका सम्बन्ध सीधा सम्राट से है। साम्राज्य 
सत्ता उनके साथ संधियों और सुलहनामों से बंधी है। और इनके 
अनुसार नरेशों के प्रति सार्वभौम सत्ता के कुछ निश्चित कत्त व्य हैं 
जिनका पालन करने के लिए. वह वचन-बद्ध है। इस चर्चा ने नरेशों को 
भी अ्रपनी सन्धियों की याद दिलाई । उसमें उन्होंने देखा कि हमारी 
स्थिति तो अ्रंगरेजी सल्तनत के साथ में समानता की है और हमारा संबंध 
सीधा प्षम्नाट से है । नरेशों ने सोचा कि इस इलचल में हमें भी अपनी 
पहले की सी स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके तो कितनी अश्रच्छा हो। नवसंगठित 
नरेन्द्र मण्डल ने भी कुछ प्रमुख नरेशों में शायद थोड़ी सी वर्ग चेतना 
पैदा कर दी | उन्हें एक लम्बे अस से यह शिकायत थी कि उनके अधिकारों 
पर पिछले सौ वर्षों में अनेक बार गेर कानूनी और अन्याय पूर्ण आक्र- 
मण हुए हैं| इस अन्याय की शिकायत करते हुए नरेश श्रयनी तरफ से 
कुछ दावे भी पेश करना चाहते थे । इसलिए सन्‌ १६२७ में उनमें से 
कितने ही नरेशों जे यह मांग भी की कि साम्राज्य सत्ता फ्रे साथ उनके 
सम्बन्धों का एक बार खुलासा हो जाना जरूरी है और फिर उसी के 
अनुरूप उनके साथ व्यवहार हो । 


लॉर्ड बकन हेड उस समय भारत मन्त्री थे, उन्होंने इसके लिए एक 
कमिटी की नियुक्ति कर दी ,जिसके तीन सदस्य थे--सर द्वारकोर्ट बटलर 
मि. सिड्यूसर पील और मि. होल्डस्वर्थ | कमिटी से कहा गया कि वह 
रियासतों और तसार्वभौम सत्ता के बीच के सम्बन्धों के विषय में 
खासतौर पर-++ 


श्र रियासतों का सवाल 
(क) सन्धियों इकरारनामों और सनदों तथा 


(ख) रूढ्ियाँ, व्यवहार, एवं अ्रन्य कारणों से उत्पन्न पारस्परिक 
श्रधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट करें। 


समिति सार्वभौम सत्ता और रियासतों के बीच के आधधिक सम्बन्ध 

और लेन-देन के विषय में भी जाँच करे श्रोर दोनों पत्तों के बीच अधिक 

संतोषजनक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए और भी सिफारिश करे, जो उसे 
उचित जान पड़ । 


चंकि कमिटी के श्रध्यक्ष बदटलर थे इसलिए उसका नाम बटलर 
कमिटी पड़ गया | इस कमिटी ने अ्रपनी रिपोट ता* १४ फरवरी १६२६ 
को पेश की | आज की परिस्थितिं में यह रिपो ८ बहुत पुरानी और मुख्य 
तया केवल ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तु ही माल्यूम होगी। क्योंकि खुद 
मन्त्री मएडल के मिशन ने यह साफ जाहिर कर दिया हे कि श्रब भारत 
में अंगरेजों की सत्ता नहीं रहेगी । फिर भी आज अंगरेजों का सारा 
व्यवहार एक दम सरल नहीं हो गया है । रियासतो के सम्बन्ध में श्राज भी 
रोज अनेक नई नई उलभरने खड़ी होती रहती हैं | उनके महत्त्व, कारण और 
रहस्यों के संमकने में इस कमिटी की रिपोर्ट में लिखी कई बातों से काफी 
सहायता मिल सकती है | इंसंलिएं हम उसका थोड़े में अवलोकन करेंगे। 
कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि “राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष 
के दो हिस्से हैं-- एक अंग्रेजी, दूसरा दिदुस्तानी । अंग्रेजी भारत का शासन. 
पाल्लम्रेंट, के स्टेट्ट के अनुसार और .धारासभा-,ें बनाये मये कानूनों के 
अनुसार सम्नाउ द्वाय शेता हे। दूसरा हिस्सा भी है तो सम्राट के मातहत... 
दी; पर उसका प्रत्यक्ष शासनः वहाँ के नरेशों द्वारा होता है । भौगोलिक:। 
दृष्टि से भारत एक और अ्रर्कण्ड “है। ओर इन दोनों हिस्सों को एकत्र-' 
बनाये रखने में ही राजनीतिशों की परीक्षा है । “न है ११ हक 
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शाज की रियासते तीन वर्गों में बांदी जा सकती हैं 
वर्ग संख्या रकबा मीलौं में जन-संख्या आय करोड़ों में 
(१)-वे रियासते १०८ ४, १४,८८६ _५४,०८,४७, १८६ ४२,१६ 


, जिनके नरेश नरेन्द्र 
मणइलके सदस्य हैं । 


( २)-वे रियासतें १९७ ७६,८४६ ८०,०४,४९४ . रे.८६ 
जिनका प्रतिनिधित्व 

नरेन्द्र मण्डल में 

उनके नरेशों द्वारा 

अ्रपने ही श्रंदर से 

शुने १२ प्रतिनिधियों 

द्वारा होता है | 


( ३ )-इस्टेट, जागीरे ३१९७. ६,४०६. ८,६१,६७४ . .७४ 
बगैरा | 

रिपोर्ट में जो सुझाव हैं वे मुख्यतया प्रथम दो वर्ग की रियासतों से 
सम्बन्ध रखते हैं। उनमें लिखा है-- 

“रियासतरों के सम्बन्ध में ज्रेटिश सरकार की नीति में समय-समय पर 
कई परिवर्तन हुए-- 


(क) शुरू में निश्चित क्षेत्रों श्रोर विषयों को छोड़ कर रियासतों के 
भीतरी मामलों में कोई हस्तक्षेप न किया जाय, यह नीति रही । 


(ख) बाद में लार्ड हैस्टिंग्ग की सलाह के अनुसार रियासतों को 
भातहत के तौर पर रक्‍्खा गया और उन्हें शेष भारत से सावधानी के साथ 
झलग रखने की कोशिश की गई । कालान्तर में यह नीति भी बदली और 
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(ग) श्राज रियासत तथा सा्वभीम सत्ता के बीच कुछै-कुछ हंस 
प्रकार का सम्बन्ध है कि दोनों मिलकर सहयोग पूर्वक श्रागे बढ़ें । 


“तदूनुसार ता० ८-२-१६२१ को शाही फर्मान द्वारा सम्नाठ ने 
नरेन्द्र-मएंडल की स्थापना की | कुंछ॑ बड़ें-बढ़ें नरेशँ ने उसमें जाने से 
इन्कार कर दिया | फिर भी मण्डल का निर्माण और उसकी स्थायी 
समिति की रचना एक जबर्दस्त घटना थी। क्योंकि इसमें सरकार ने 
रियासतों को एक दूसरे से और शेष भारत से अलग रखने की नीति को 
छोड़कर उनके सहयोग की इच्छा प्रकट की है। 


“हम भी इस बात को मानते हैं कि रियासतों और सावंभौम सत्ता 
के बीच का सम्बन्ध दरअसल उनके और सम्राट के बीच का सम्बन्ध ही 
है। और उनके साथ हुई सन्धियाँ मरी नहीं, जिन्दा और बन्धनकारक हैं। 
यद्यपि ऐसी सन्धियोंवाली रियासतों की संख्या कुल चालीस ही है। 
परन्तु यहाँ सन्धियों में इकरारनामों ओर सनदों का भी समावेश कर 
दिया गया है। 


“ पर सावभौम सत्ता और रियासतों के बीच डेंढ सौ बर्ष पहले 
की गई सन्धियों के आधार पर कायम किया गया यह सम्बन्ध केवल सौदे 
की वस्तु नहीं है | यह तो जैसा कि प्रो० वेस्ट लेक ने कद्दा है, इतिहास, 
सिद्धान्त और प्रत्यक्ष वतंमान की घठनाश्रों से उत्न्न परिस्थिति और नित्य 
परिवरतनशील नीति के आधार पर बढ़ने वाली विकासशील जिन्‍्दो 
वस्तु है ।” 

सर एच मैन ने काठियावाड़ के मामले में अपने मन्तब्य में लिखा 
है ( १८६४ )--. 

४ देशी रियासतों को श्रन्तराष्ट्रीय महत्व है ही नहीं । वे किसी 
बाहरी देश से सन्धि, विभ्रद्द या समझौता नहीं कर सकतीं | यह इक तो 
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धावभौम सत्ता को ही है । वंही अन्तराष्ट्रीय मामलों में रियासतों का 
प्रतिनिधित्व कर सकती है श्रोर उसके इस हक को कानून ने भी मंजूरी दी 
है, जो उसे सन्धियों से और अधिकांश में रूढ़ि तथा प्रत्यक्ष व्यवहार 
से प्राप्त हे । 


४ अ्रभी-श्रभी तक सावभौम सत्ता केवल अ्रन्तरोष्ट्रीय मामलों में ही 
नहीं, उंनके आपसी व्यवहारों में भी रियासतों की तरफ से उनका प्रति- 
नघित्व करती रही | परन्तु वतंमान शतांब्दी में परिस्थितियाँ इतनी बदल 
गई हैं कि रियासतों के आपसी सम्बन्ध में श्रावागमन व्येरा बहुत बढ़ी 
गये हैं। 


“पीतरी उपद्रवों या बगावतों से रियासंतों की रक्षा करने के लिये 
सावंभीम सत्ता वचन वड है। यह कतंब्य उसे सन्धियों, सनदों वगैरा क 
शर्तों के श्रनुसार प्राप्त है। नरेशों फे अ्रधिकार, प्रतिष्ठा वगेरा को श्रत्णुण्ण 
बनाये रखने के सम्ष्नन्ध में स्वयं सप्नाट ने भी बचन दिया है । 


“सप्नाट के इस वचन के अनुसार उनपर यह क्वव्य-भार भी आता 
है कि झगर फिसी नरेश फो हटाकर रियासत में दूसरे प्रकार के बानी लोक 
तंत्री शासन की स्थापना का प्रय्त दो, तो उससे भी नरेश की रक्षा की जाय | 
झ्लीर श्रगर इस तरह के प्रयत्न की जड़ में कुशासन नहीं, बल्कि शासन के 
परिवर्तन के लिये जनता की व्यापक माँग हो तो सा्वभौम सत्ता को नरेश 
की प्रतिष्ठा, अधिकार और विशेषाधिकारों की रज्ञा तो करनी ही होगी, परन्तु 
साथ ही उसे कोई ऐसा उपाय भी सुझाना होगा, जिससे नरेश को न 
इटाते हुए भी प्रजा की माँग की पूर्ति हो सके । पर श्राज तक ऐसी नोबत 
नहीं श्राई है और शायद आगे भी न आरावे, अगर नरेश का शासन 
न्यायपूर्ण और सक्षम होगा और खास तोर पर लॉर्ड इविंन की सलाह 
पर, जिसको नरेंन्द्र-मण्डल ने भी माना है, देशी नरेश. श्रमल करे।” 
इस धोषणा में लोड इविन ने नरेशों को सलाह दी है कि वे अपना जेब- 
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खचच बाँध लें, रियासत की नौकरियों में स्थायित्व निर्माण करें और न्याय“ 
विभाग को खतंत्र एवं तेजस्वी बना लें । 

८४ फिर भी नरेशों के एक सचमुच गम्भीर भय ( यह कि कहीं 
सावभौम सत्ता रियासतों के प्रति अ्रपनी जिम्मेदारी और कंतंव्यों को 
उनकी सम्मत्ति के बगैर ब्रिटिश भारत में आनेबवाली भारतीय सरकार 
को--जो किं धारासभा के प्रति जिम्मेदार होगी--न सोप दे ) की तरफ 
ध्यान दिलाये बगैर हम नहीं रह सकते | इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर अपनी 
यह राय बलपूर्वक पेश कर देना अपना कतंव्य समभते हैं कि नरेशों 
ओर सावंभौम सत्ता के बीच पुराना ऐतिहासिक सम्बन्ध है। अतः नरेशों 
की जब तक वे राजी न हो जाये, भारतीय धारासभा के प्रति जिम्मेदार 
रहने वाली किसी नई सरकार के आधीन न सौंप दिया जाय |”? 

नरेशों का भथ और साम्राज्य सरकार की चिन्ता दोनों अ्रध्ययन 
करने की वस्तु हैं। इतने लम्बे श्ररसे से जो प्यारे आश्रित रहे हैं, 3नको 
श्रंग्रेज भी स्वतंत्र भारत के अथाह समुद्र में केसे ढकेल दें ? यह प्रेम 
सन्बन्ध कितना पवित्र है,. नरेशीं को उनकी तथा-कथित सन्धियों के 
अनुसार ब्रिटिश सरकार के मालहत कितना सम्मानजनक ( या अपमान- 
जनक) स्थान रहा है तथा इस सम्बन्ध में सावभौम सत्ता का कितना 
स्वार्थ है इसका पता भी बटलर कमिटी की सिफारिशों और रिपॉर्ों 
के अध्ययन से लग सकता है | 

भारतीय नरैशों को अपने राजत्व की रक्षा की बढ़ी बिन्ता है और 
इसके लिये वे अपने पुरखों के साथ की गईं संधियों बगैरा की दुह्ढाई देते हैं। 
पर दरअसल वे साम्राज्य सरकार की दया पर ही जिन्दा हैं, क्योंकि खुद 
क्षाग्नाज्य सरकार का इसमें स्वार्थ था। देखिये वास्तविक स्थिति क्या हैं: 


कमिटी ने ढेरों सबूत एकत्र किये, नरेशों की तरफ से नियुक्त किये 
गये नामी वकीलों की बहस भी सुनी । उसके बाद वह जिस नतीजे पर 
पहुँची है, उसका सार इस प्रकार हैः-- 
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(अर) रियासतों की कोई अंन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं 
कमिटी ने श्रपनी रिपोर्ट के पैरा नं० ३६ में लिखा है :-- 


“तैतिहासिक तथ्य से यह कथन मेल नहीं खाता कि ब्रिटिश सत्ता के 
संपर्क में देशी रियासतें जब आई तथ्र वे स्वतंत्र थीं, प्रत्येक राज्य पूणतया 
सब सत्ता धारी ' सावरिन ' था श्रोर उसको वह प्रतिष्ठा थी, जिसे एक 
आधुनिक वकील की राय में अन्तराष्ट्रीय कानूनों के नियमानुसार सचमुत्र 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कह्ा जा सकता हो । सच तो यह हैं कि इन रियासतों 
में से एक को भी अन्‍्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रायः सब रिय'सतें 
मुगल साम्राज्य, मराठों या सिक्‍खों की सत्ता के आभीन या मॉडलिक 
थीं। कुंछ को अंग्रेजों ने छोटा बना दिया और कुछु का नया 
निर्माण किया ।” 

(आ) उनकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं थी 
.- कमिटी ने अपनी रिपोर्ट. के ४४ वें पैरे में लिखा हैः-- . - 


यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि आज कल के राजनीतिजञों 
की भाषा में 'राजत्व का तो विभाजन हो सकता है; “परन्तु स्वतंत्रता का 
नहीं । आंशिक स्वतत्रतां' शब्दों का प्रयोग भी 'साधारणतया किया 
जाता “है। पर वह तो सरासर गलतू है | ड्रसलिये सारत में “ राज़त्व ” या 
'राज्ञ-सत्ता' अनेक प्रकार की पाई जा. सकती हैं | परन्तु स्वतन्न. य़ज-सत्ता 
तो केवल ब्रिटिश सरकार ही है-।” ... के रा 
!* असल में जिनकों' सुलहनामा कहां जा सकता है, हिन्दुस्तान की 
२६२ रियासर्तों में से सिफ ४० रियासतों के साथ ही हुए. हैं । ( बटलर 
कमिटी- की रिपोर्ट पैस १२ )।. १६४७६ “क#+ 
शेष रियांसतों में से कुछु के शलाथ हृकेरारेनामे हैं, तो कुछ को समदें 
दी*हुई हैं और जिनके साथ हम दौं' में से एक भी सम्बन्ध नहीं, उनको 
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नियन्त्रण रूढ़ी और शुरू से चले आये तथा समय समय पर बदलने वाले 
व्यवहार के अनुसार होता है । 

सुलहनामे १७३० से लेकर शै८५थ८ तक के हैं| ये ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी के अफसरों और नरेशों के बीच व्यतिगत हैसियत में नहीं, बल्कि 
अपनी रियासतों के वैधानिक शासक की दैसियत से पारस्परिक बचाव या 
सम्मिलित रूप से आक्रमण करने के लिए की गई मित्रता की सन्धियों के 
रूप में हुए हैं । रियासत ( स्टेट्स ) शब्द में जनता भी शामिल है। 


ये तमात सुलहनामे एकसे नहीं हैं | जिस वक्त जैसा मौका या हेतु 
रहा है, वैसी उनकी शत्त या स्वरूप हैं | इसलिए तमाम रियासतों के लिए 
अधिकारों या उनके प्रति जिम्मेदारियों का सवंसामान्य नाप इनमें नहीं 
पाया जाता । 

इन तमाम सुलहनामों में एक आश्वासन साफ तौर से प्रकट या 
अप्रकट रूप में पाया जाता हैं| यह की अगर नरैश का शासन सन्तोष- 
जनक रहा तो साम्राज्य सत्ता राज्य की ( व्यक्तिगत नरेशों की नहीं ) रक्षा 
करेगी | 

समय और परिस्थितियों के परिवतंन और राजनैतिक व्यवहारों के 
साथ-साथ इन सुलहनामों का महत्व और मूल्य बहुत कम हो गया है। 


इन सुलहनामों के बावजूद और स्व॒तन्त्र रूप से भी साबंभौम सत्ता 
ने अनेक कारणों से देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने के 
अपने हक का हमेशा दावा किया है श्रोर उस पर अमल भी किया है । 
सावंभौम सत्ता के इस अधिकार पर कभी किसी ने उज्ज भी .नहीं 
किया है ।* 


१ नरेश आज जो भीतरी उपद्रयों से श्रौर. बहरी आकर मणों से 
सुरक्षित है सो श्रन्ततोगत्वा ब्रिटिश सरफ़ार फी कृप। की बघोलत हो। 
जहां साख्र ज्य के हितों क। सवार होगा, या किसी रिपासत के शतसन 
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नरेशों की तरफ से उनके अधिकारों की पैग्बी करने के लिए. सर 
लेस्ली स्क्ॉट मुकरर थे | कमिटी के सामने उनकी बहस कई दिन तक 
जारी रही | वह सब सुन लेने के बाद बटलर कमिटी ने पाया कि सार्व भौम 
सत्ता को नीचे लिखी द्वालतों में श्थासतों के मामलों में नियन्त्रण, व्यवस्था 
और हस्तक्षेप करने का श्रधिकार हैं:-- 


१. वेदेशिक संबंध 

(क) विदेशी राज्यों से युद्ध छेड़ना या सुलह करना तथा बातचीत 
करना या अन्य प्रकार से व्यवहार करना | 

(ख) रियासतों के श्रन्दर विदेशी राज्यों के प्रजाजनों की रक्षा करना | 

(ग) श्रन्तरांष्ट्रीय प्रश्नों में विदेशों में रियासतों का प्रतिनिधित्व करना । 

(घ) सावंभौम सत्ता अ्रगर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने ऊपर कोई 
जिम्मेदारी ले, ती उसका पालन रियासतों से करवाना । ह 

(छ) वैदेशिक अपराधियों को ( जो रियासतों में पहुँच गये दवों) 

सोंपने पर रियासतों को मजबूर करना | 

(च) गुलाम-प्रया को मिटाना | 

(छ) विदेशी प्रज्ञाजनों के साथ अच्छा सलूक करने पर रियासतों को 


की बजह से रिआाया के हितों को गम्भीर या दुखदायी दाभि पहुंच रही 
होगी, ओर इसे दूर करने के लिये फिसी उपाय के अवरूम्यब न फी जरूरत 
होगी तो इसकी अन्तिम जिम्मेदारी सार्वभौम सत्ता की ही होगी। 
नरेद्-गणा अपने राज्य की सीमओंके अन्दर जिस विधिध प्रकार को 
राजससा का उपभोग करते हुं, सो सावंभोम सस्ता की इस जिस्सेदारी 
के सातहत ही कर सकते हे । 


( हैदराबाद-निजाम के नाम ला्ड रीडिग कै पत्र २७-३-३६ से ) 
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मजबूर करना और अगर उन्हें कोई चोट पहुंची हो, तो उसका हइर्जाना 
दिलवाना । ( बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा ४६ ) । 


२. रियासतों के आपसी ताल्लुकात 


(क) सावंभौम सत्ता की श्रनुमति के बगैर रियासतें झपने प्रदेश में 
से कोई हिस्सा आपल में दे-ले नहीं सकतीं, बेच नहीं सकतीं या अ्रदल- 
बदल नहीं कर सकतीं | 


(स््र) रियासतों के आपसी भगड़ों को रोकने श्लोर तय करने का 
हक सावभौम सत्ता का है । 


३. बचाव और लंरद्तण 


(क) देशरक्षा-त्रिषयक्र फौज वगैरा का रखना, युद्ध-सामग्री और 
आवागमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्यय सावभौम सत्ता का होगा । 


(ख) गत ( १६१४ के ) महायुद्ध में तमाम रियासतें खांम्राज्य की 
रक्षा के लिए जुट गई और उन्होंने अपनी सारी साधन-सामग्री सरकार के 
सिपुर्द कर दी | यह खुद भी सावंभौम सत्ता के अधिऋर और उसके प्रति 
रियासतों के कत्त व्यों का एक सबूत है । 


: (ग) रियासतों की रक्षा के लिए सावंस्रौम् सत्ता रियासर्तों के. अंदर 
जो कुछ भी करना बुनासित्र समझे रियासतों को उसे वह सब करने 
देना होगा । 


(घ) सड़कें, रेलवे, हवाई जहाज, डाकघर, वार, टेलीफोन, और 
वायरलेस, केन्द्रोनमेण्ठ, किले, क्ोजों के आवागमन शक तथां 
द्व-स मग्री की प्रासि वगैरा करे विषय में युद्ध की दृष्टि से जो 
आवश्यक दोगा उसे रियासतों से प्राप्त करने और, कृस्वानें का अधिकार 


सा्भौम सत्ता को है | ( बयलर कृमियी रिपोद सैर ४७ ), 
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७. भीतरी शालन 


(क) जब कभी जरूरत या मांग की जाथगी, सार्वमौम सत्ता को 
रियासतों में शासन-सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। इसका 
कारण यों बताया गया है-- 


“सावंभौम.सत्ता ने भीतरी बगावत से नरेशों की रक्षा करने का 
जिम्मा तो लिया है, पर उसंके साथ-साथ उस पर यह भी जिम्मेदारी आा 
गई है कि वह इस बगावत के कारणों की जाँच करे और नरेशों से यह 
शाह कि वे वाजिब शिकायतों को और तकलीफों को दूर करें। सरकार 
को इसके लिए उपाय भी सुमकाने ही होंगे ।”? 


( बटलर कमिटी रिपोर्ट--पैरा ४७ ) 


(स्तर) रियासतों में प्रजाजनों की मांगों को पूरी करने के लिए,सावंभौम 
सत्ता का यह कत्त व्य और अधिकार भी है कि वह शासन में परिवतंन 
करने की मांग का संतोष करे | इस सम्बन्ध में रिपोर्ट का ४० वां पैरा 
खास तौर पर वतंमान समय मे श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है-- 


“सप्राठ ने नरेशों के श्रधिकार श्रोर विशेषाधिकारों को एवं प्रतिष्ठा 
तथा शान को ज्यों-का-त्यों कायम रखने का बचन दियां है। उसके साथ 
उन पर यह भी जिम्मेदारी श्रा जाती हे कि अ्रगर नरेश की हटाकर राज्य 
में दूसरे प्रकार की ( अ्रथात्‌ जनतन्त्रीय ) सरकार कायम करने का प्रयत्न 
किया जाय तो उससे भी उसे बचाया जाय। श्रगर इस प्रकार के प्रयत्न 
शासन की बुराई की वजह से हुए तो नरेशों की रक्षा केवल पिछले पैरे में 
बताये अनुसार ही होगी । पर अगर इनकी तह में शासन की खराबी नहीं 
बल्कि शासन के तरीके में परिवतन करने की व्यापक मांग होगी तो 
सार्वभौम सत्ता को मरेश के अश्रधिकार, विशेषांधिकार ्रौर प्रतिष्ठा की रक्षा 
करनी ही पड़ेंगी। परन्तु साथ ही उसे ऐसे उपाय भी सुभाने पड़ेंगे, जिससे 
नरेश को कायम रखते हुए भी जनता की मांग की पूर्ति की जा सके । 


> रियासतों का सवाल । 
४५, राज्य की मलाई के लिए हस्तद्तेप॑ 


रियासत के शांसन में जब कभी भयंकर खराबी पैदा हो जांयगी तो 
सार्वभीम सत्ता नीचे लिखे उपाय॑ काम में लावेगी-- 

(१) नरेश को गद्दी से उतार देना । 

(२) उसके अधिकारों में कमी कर देनां । 

(३) शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई श्रपना श्रफसंर 
मुकरंर कर देना। 

(४) वफादारी कबूंल करवाना तथा बेवफाई की सजा देना। कई 
नरेश वफादारी को अपना एक व्यक्तिगत गुण समझते हैं ओर बार-बार 
उसका प्रकाशन-प्रदर्शन करते हैं| पर श्रसल में वह एक शर्त है, जिसका 
पालन उनके लिए, लाजिमी है । 

(५४) घोर श्रात्याबारों की सूरत में नरेश को सजआ देना। मसलन 
प्रत्यक्ष अ्न्यायपूर्ण श्रत्याचार या जंगली सजायें आदि | 

(६) गंभीर श्रपराधों के लिए नरेश को सजा देना | 

( बलर कमिटी रिपोर्ट--पैरा ४५. ) 


६. झूगढ़ों के निपटारे और समभाने के लिए 


कभी-कभी कोई रियासत इतनी छोटी होती है कि वह एक सरकार 

की हैसियत से भ्रपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती | तब भी साब॑ 
भौम सत्ता को बीच में पड़कर उसकी सहायता करनी होगी । 

( ब, क, रि, पैरा ५४ ) 


७. समस्त भारत के दिल में 
उदाहरणा थे रेलवै-लाइन डालने, तार या टेलीफौन की लाइन ले 


जाने, ब्रिटिश भारत के सिक्के जारी करने आदि के विषय में । 
( रिपोर्ड पैरा &४ ) 
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७. ध्याय-दान में 


कई सुलहनामों में इस बात का उल्लेख है कि ब्रिटिश श्रधिकारियों 

की देशी रियासतों के श्रन्दर कोई अ्रधिकार न होगा, परस्तु छांवनियों के 
झन्दर की फोजों या इसी तरह के श्रन्य मामलों में उनको अधिकार होगा। 
( रिपोर्ट पैरा ४६ ) 


€. जनरल 


बटेलर कमिटी श्रपनी रिपोर्ट के ४७ वें पैरे भें लिखती है-- 

“सत्ता की सार्वभौमता के ये कुछ उदाहरण झौर नमूने मात्र हैं। 
पर असल में तो साव॑भौम सत्ता को सावंभीम ही रहना है | उसे अ्रपने 
कत्त व्य और जिम्मेदारियों को निबाहना ही होगा और यह करते हुए 
समय की बदलती हुई परिस्थिति के श्रनुसार तथा रियासतों के उत्तरोत्तर 
विकास के अनुसार अपने झापको जब जैसी जरूरत हो, संकुचित था 
विस्तृत बनाना होगा ।”? 


सावंभीम लत्ता ने रियासतों के बारे में समथ-समय पर जो धोषणायर्ये 
की हैं और यह कैसे लमय समय पर झपने रूप को बदलती रही उसका 
अध्ययन बहुत मनोरंजक है । जब तक नरेश बलवान रहे, उनकी ताकत 
को तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार श्रेपनी सोची-समभझी नीति के श्रनुसार 
शुरूशुरू में कभी प्रजाजनों के हित की, कभी रियासतों के श्रन्दर सुशासन 
की, और कभी उनके प्रति सार्वभौम सत्ता की श्रपनी जिम्मेदारी की दुह्ाई 
देकर रियासतों के भीतरी शासन में हस्तसैय करने के श्रपने श्रघिकार का 
समर्थन झोर भ्रमल करती रही है। परन्तु थ्राद को जब प्रजाजनों में 
जायति फैली और स्वाधीनता तथा उत्तरदायी शासन की मांग जोरदार 
घनने लभी, तो अ्रभेजी हुकूमत को दूसरा खतरा दिश्वाई देने लगा, जो 
शरद्दुत बड़ा था। अब. नरेशों की प्रतिष्ठा, उनके पूर्वजों के साथ किये गये 
पत्ित्र सुलहनामे, वगेरा का बहाना बताकर ( जिनका पर्दा बईलर कमिटी 
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ने अपनी रिपोट में पूरी तरह फाश कर दिया है ) उसने लोक-जागति की 
बढ़ती हुईं ताकत को तोड़ने के यत्न किये | इस मनोबृत्ति का विकास 
मीचे दिये गये भाषणों और घोषणाओं में स्पष्ट दिखाई देता है | सन 
१८८१ में लार्ड लिय्न ने श्रथन एक डिस्पैच में स्टेट सेक्रेटरी 
की लिखा थाः--- 


“अरब ब्रिटिश सरकार तमाम देशी राज्यों को बाहरी श्राक्रमणों से 
बचाने के कत्त व्य का भार ग्रहण कर रही है। इसके साथ ही वह नरेश! 
की कानूनी सत्ता की रक्षा एवं प्रजाजनों को कुशासन से बचाने के 
- लिए आवश्यक उपायों के अवलम्बन की जिम्मेदारी भी श्रपने ऊपर लें 
रही है | समस्त साम्राज्य में शान्ति बनी रहे तथा प्रजाजनों का सब॒ तरह 
से भला हो, इस दृष्टि से उसपर यह जिम्मेदारी भी अपने आप शञ्रा ही 
जाती है कि वह नरेशों को यह भी सलाह दे कि उनके शासन का तरीका 
आर उसका स्त्रूप क्या हो और इस बात पर जोर दे कि वे उस पर 
ब्रमल करें |? 


इसी प्रकार लार्ड कजन ने कहा हैः-- 


“एक देशी नरेश, जहाँ तक उसका सम्बन्ध साझाज्य से है, वह सक्ाट 
की वफादार रिश्राया होने का दावा करता है। पर श्रपने प्रजाजनों हे 
सामने तो वह एक गेर जिम्मेदार निरंकुश अ्रत्याचारी बना रहता है और 
खेल तमाशों में तथा वाहियात बातों में अपना समय और धन बरबाद 
करता रहता है। ये दो चीजे साथ-साथ नहीं चल सकतीं | उसे यह 
साबित करना चाहिए कि उसे जो अधिकार दिया गया है उसका वह 
पात्र है । उसका वह दुरुपयोग न करे। वह अपने प्रजाजनों का मालिक 
तथा सेवक भी बने । वह इस बात को समझे कि राज्य का खजाना 
उसके अपने ऐशो-आराम के लिए . नहीं, बल्कि प्रजाजनों की भलाई 
के लिए है| वह जान ले कि रियासत का भीतरी शासन सा्वभौम छा 
के हस्तक्षेप से उसी हृद तक बरी रहेगा जहाँ तक कि वह ईमानदारी से 
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कत्त व्य करता रहैगा । उसका सिंहासन विषय-विलासों के लिए नहीं, 
बल्कि कत्त व्यपालन के लिए है। वह न्याय-कठोर आसन है। केवल 
. पोल्ो ग्राउण्ड, रेस कोसेंस और यूरोपियन होटलों में ही वह दिखाई न दे । 
उसका असली स्थान और काम तथा राजोचित कत्तंव्य तो यही है कि 
वह अपने प्रजाजनों मे रहे । जो हो, एक नरेश के बारे में कम-से-कम' 
मेरी अपनी कसौटी तो यही होगी । श्रोर आगे चलकर यही कसोटी उसके 
भाग्य का निणय करेगी, या तो वह जिन्दा रहेगा या दुनिया 
मिट जायगा। ! 

इसी नीति की समर्थन करने बाली घोषणाय समय-समय पर सम्राट 
के अन्य अतेकानेक प्रतिनिधियों ने उदाहरणाथ लाड ह्वार्डिड्न, ला्ड 
नाथंत्रक, लार्ड हैरिस, लार्ड फेन ब्रोक, लार्ड मेयो, लार्ड चेम्सफोर्ड, 
लार्ड रीडिंग और लाड्ड इरविन ने भी की हैं । परन्तु इनके बाद सप्राट के 
प्रतिनिधियों की घोषणाओं का सुर एकाएक बदलने लगा । रियासतों में 
केधानिक सुधार का प्रश्न उपस्थित होते ही अंग्रेज अधिकारी इस तरह 
की भाषा का प्रयोग करने लगे कि अ्रगर देशी नरेश अपने राज्यों में कोई . 
वैधानिक सुधार दे रहे हों तो न तो सम्राट की सरकार उनमें अ्रपनी 
तरफ से कोई रोड़ा अटकाना चाहती है ओर न प८से खुधार 
देने के लिए उन पर किसी प्रकार की जोर-जबदेस्ती करना 
दी पसंद करली है?” ।|पर आगे चलकर बृह:इससे भी आगे बढ़ी। 
ज्यों-ज्यों ब्रिटिश भारव का वातावरण बदलता गया ब्रिटिश सरकार की, 
भाषा भी बदलती सह । वह नरेशों को छुत्यक्ष रूप से इस अआ्राशय की 
सलाह देती गई कि नरेशों को श्रपने राज्यों के शासन में समयानुकूल, 
परिवतन करने, चाहिए. | पर व्यवहार में इन हिदायतों के अ्रमल पर कभी 
ज़ोर नहीं दिया गया। बल्कि पोलिटिकल डिपाटयमेंट का रुख प्रायः प्रतिगामी, 
ही रहा है, और नरेश उसके इशारों पर चलते रहे हैं:। क्‍योंकि नरेश 
सावभौम सत्ता के पूरे मातहत है, जैसे कि उसके दूसरे अधिकारी, इसलिए 
वह उनके प्रति अपनी पबिज्न;जिम्मेदारी की दुद्ाई देकर भारतवर्ष कष्ट 
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राजनीति में उनका उपयोग करती रही है | वह इस बात के लिए भी 
खूब सावधान रही है श्रोर उसकी भरसक कोशिश भी रही है कि वे उसके 
पंजे से निकल कर भारतीय स्वाधीनता के चाहने वाले दल में अ्रपने 
आपको न मिला लें | इसलिए उनकी छोटी-मोटी मॉँगों को पूरा करने के 
,. लिए वह यक्ञशील भी रही हैं । श्रगर उन्होंने चाह कि उनका सन्बन्ध 

सीधे सम्राट से हो श्रोर भावी भारत से नहीं, तो सरकार को इसमें क्‍यों 
आपत्ति हो सकती थी ! आखिर सप्नाट को कहाँ पालियामेंद से कोई 
स्वतन्त्र सत्ता है ! हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल को सम्राठ का प्रतिनिधि 
भी कह कर इससे इनका सम्बन्ध जोड़ देने भर से तो सारा मामला सरल 
हो जाता था । अब तक जितने भी शासन-सुधार के विधान आये उन 
सब में इस मूल बात का बराबर ध्यान रक्खा गया है । 


पर एक बात और भी ध्यान देने लायक है। पहले--जबतक भार- 
तीय जन-जागति ने काफी बल ग्रहण नहीं किया था--त्रिटिश हुकूमत 
नरेशों को श्रत्यन्त स देह की नजर से देखती रही। उन पर कड़ी निगरानी 
थी | उनका आपस में मिलना-जुलना तक, बगैर पोलिटीकल ड्िपाटमेंद 
की स्वीकृति के मुश्किल था | पर अब हवा बदल गई । सन्‌ १६२१ में 
नरेन्द्र मएडल की बुनियाद सरकार द्वारा ही डाली गई । और ब्रिटिश 
भारत की बढ़ती हुईं जन-जाणति के मुकाबले में इसका उपयोग होने 
लगा । नरेशों ने सी देखा कि श्रब उनकी कुछ पूछ दोने लगी है। इन्हें 
फिर अपनी सन्धियाँ और सुलहनामों की याद आईं | इनकी याद दिलाई 
भी गईं। खुब दौड़-धूप हुई | पर इतने पर भी सन्‌ १६३४ के शासन- 
हुधार में भी उनके ५हले कुछ नहीं पड़ा । श्रतः ब्रिटिश भारत के नेताश्रों 
के साथ-साथ वे भी इस सुधार-योजना से असन्तुष्ट ही रहे । और योजना 
नहों-की-तहाँ रवखी रह गई । 


संक्षेप में, शासन-सुधार की जितनी भी योजनाएँ श्लाई हैं ।” उन सब मे 
यह धारणा बराबर कास करता श्रा रह्य है कि सत्ता पूर्णतः अपने ही हाथों 
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में रहे | हाँ, बदलती हुई परिस्थिति के ग्रनुसार समय-समय पर भाषा- 
प्रथोग जरूर बदलते रहे हैं| शोषण के श्रखरने लायक तरीकों को छोड़ 
दिया गया है ओर उनके स्थान पर श्रधिक सूक्र्म तरीकों से काम लिया 
जाने लगा है। अनित्रार्य अवस्थाओं में श्रपने कदर्मों को थोड़ा बहुत 
श्रागे-पीछे भी किया गया है। पर यह ध्यान ठो सदा द्वी रहा है कि कहीं 
सत्ता सम्नाज्य सरकार के हाथों से निकल न जाय। 


५६ हर 
रियासतें ओर देशव्यापी जागृति 


कांग्रेस और लोकपरिषद्‌ का कूच 


नरेश और सार्वभौम सत्ता जब अपने अपने स्वार्थों की साधना में 
लगे हुए थे, तब रियासतों की जनता एक दम सोई नहीं थी। उसमें भी 
जाग्ति के चिन्ह प्रकट हो रहे थे । यही नहीं, बल्कि कुछ बड़ी बड़ी रियासतों 
की जनता तो प्रान्तों के राष्ट्रीय आन्दोलनों के साथ कदम बढ़ाते हुए चलने 
का यत्न करती थी। अनेक रियासतों में काँग्रेस कमिटियाँ कायम हो गई . 
थीं ओर रियासतों की जनता इनके द्वारा कुछ करना भी चाहती थी। 
पंर काँग्रेस शुरू से इस मत की रही है कि अभी कुछ समय देशी राज्यों 
में हस्तक्षेप न किया जाय। पहले हम प्रान्तों में श्रपनी शक्ति को संगठित 
करें, यहाँ विदेशी सत्ता से मोचा लेकर उसकी ताकत को तोड़े, तो 
हसका असर देशी राज्यों के शासन पर अपने आप होगा | क्दिशी सता 
शोर देशी राज्यों के साथ के सम्बन्ध में उसने कुछ फर्क भी रक्‍्खा है। 
देशी नरेशों के साथ उसने सदा मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की 
कोशिश की है | उसका पहला प्रस्ताव सन्‌ १८६४ में - महःराजा मैसोर 
की मृत्यु पर शोक प्रकाशन और राज्यपरिवार तथा मेसोर के प्रजाजनों के 
साथ सहानुभूति प्रकट करने वाला था । मैसोर नरेश के वैधानिक सुंश।सन 
की कद्रे करते हुए कहा था कि उनकी मृत्यु से न केवल राज्य की जनता 
. बल्कि समस्त भारतीय जनता जबरदस्त हानि अनुभव करती है । 


१७ रियासतों का सवाल 


दूसरा प्रस्ताव सन्‌ १८६६ में नरेशों को गद्दी से हटाने के सम्बन्ध में 
इस आशय का हुआ था कि “भविष्य में किसी नरेश को कुशासन के 
बहाने गद्दी से नहीं हटाया जाय, जब तक कि उसका व्यवद्यार खुली 
अदालत में जिस पर सरकार तथः भारतीय नरेशों को भी विश्वास हो 
ऐसा सिद्ध न हो जाय |?” 


लोक-जाग्रति और राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का निदर्शंक तीसरा 
प्रस्ताव काँग्रेस के नःगपुर अधिवेशन में हुआ, जिसमें उसने तमाम देशी 
नरेशों से श्रपील की कि “वे अपने प्रजाजनों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी 
शासन तुरन्त सोप दें ।” | 


इसके बाद श्रसहयोग का जबरदस्त आन्दोलन श्राया उससे देशी 
नरेश और सावंभौम सता दोनों को अ्रपने भविष्य की चिन्ता दो गई 
श्रोर वे अपनी हिली हुई जड़ों को पुनः मजबूत करने की दौड़धूप में 
लगे। सावंभौम सत्ता जिन नरेशों को अब तक बुरी तरह दबाती रही, 
अपराधी-के दयों की तरह सदा सावधानी से उनकी प्रत्येक हलचल पर कड़ी 
नजर रखती आई, उहें ग्रब नजदीक खॉचकर, अपने विश्वाप्त गें लेकर 
अपना समर्थक सहारा बनाने की जरूरत उसे महसूस .होने लगी ओर 
सन्‌ १६२१ के फरवरी मास में खुद बादशाह के हुक्म से नरेन्द्र मण्डल. 
की स्थापना की गई । शुरू शुरू में नरेशों ने इस कदम का बहुत उत्साह 
से स्वागत नहीं किया । बड़े बड़े नरेश इससे भ्रलग ही रहे | छोटे-बड़े 
के भेदमाव को हटाकर सबको एक साथ बैठाने वाला यह कदम उन्हें 
अखरा और उन्होंने इसमें शरीक होने से इन्कार कर दिया | पर साम्राज्य 
के भक्त नरेश तो उसमें शरीक हुए ही और उन्होंने श्रयने वर्ग के हितों 
को पुष्ट करने में इसका उपयोग करना शुरू किया । सावभौम सत्ता से 
प्ररणा ओर आश्वासन पाकर नरेशों ने अपनी रियासतों में दमन भी 
किया। इसका भला ओर बुरा दोनों प्रकार का अश्रसर हुश्रा । अग्रेक्नी 
प्रदेशों के पड़ोस वाले राज्यों की जनता में इससे जागति फेली और 


रियासतें और देशव्यापी जाग्र॒ति ३५ 


अ्रसहयोग से चैतन्य प्राप्त होने के कारण रियासती जनता भी संगठित 
होने लगी । बड़ौदा में तो ठेठ सन्‌ १६१६ में प्रजा मण्डल की स्थापना 
हो गई थी | काठियावाड़ की रियासतें और भी पहले से संगठित होने 
लग गईं थीं । मैसोर भी श्रागे बढ़ा । इन्दौर में भी प्रजा-परिषद की 
स्थापना हुई | पर ऐसी रियासतें तो गिनती की थीं। शेष रियासतें गहरे 
अंधेरे में टटोल रही थीं।| वहाँ न कोई जागृति थी और न अपने 
अधिकारों का कोई भान | कुछ बड़ी थीं, अनेक छोटी थीं। इनके श्रलग 
अलग प्रश्न श्रोर समस्‍यायें थीं। ये केसे एकत्र हों? फिर भी उन्हें एकत्र 
तो करना ही था | इतनेसारे प्रदेश को पीछे, अंधकार में छोड़कर देश 
कैसे आगे बढ़ सकता था १ इन रियासतों के साहसी और शिक्षित प्रजाजन 
बाहर प्रान्तों में रहते थे। एक तरफ देशव्यापी जाग्रति को देखकर श्र दूसरी 
तरफ अ्रपनी छोटी-मोटी-पिछुड़ी रियासतों के अंधेरे, श्रज्ञान, ओर दुख को 
देखकर उनमें रियसती जनता को संगठित करने की भावना प्रबल होने 
लगी । हाल ही गें हुईं रूस की महान्‌ क्रान्ति का चित्र उनके सामने शा 
जिसमें सब सत्ताधीश जार को सपरिवःर गोली से उड़ा दिया गया था। 
५छुले मह।य॒द्ध में भी देखते देखते बड़े बड़े सम्र.टो के मुकुट जन सत्ता 
के सामने धूल में मिल गये थे | असद्योग श्रान्दोलन से खुद लोड रीडिंग 
करा गया था | यह सब देखकर देशो राज्यों के जाण्त प्रजाजनों में भी 
अपना एक अखिल भारतीय संगठन निर्माण करने की इच्छा पैदा हुई 
झौर इस उद्देश्य से सन्‌ १६२६ के मई-जून मास में देशी राज्यों के 
कुछ सेवक बम्बई में सब॒न्द श्रॉफ इण्डिया सोसायटी के भवन में एकत्र 
हुए । इनमें बड़ोदा के ड० सुमन्त मद्देता, सांगली के प्रो० श्रम्यंकर, 
पूना के श्री पटवर्धन बम्पई के श्री के. टी. शाह श्रोर श्री श्रम्ृदलाल सेठ 
प्रमुख थे | प्रारम्भिक चचा के बाद तुरन्त कुछ ही महीनों में एक बड़ा 
अधिवेशन करने का निश्चय हुश्रा । काँग्रेस श्रभी प्रत्यक्ष रूप से देशी 
राज्यों के पश्न को हाथ में नहीं लेना. चःहती थी। इसलिए प्रेरणा और 
मार्ग दर्शन के लिए इन्हें नरम दल का सहारा लेना पड़ा और अगले 


३६ रियासतों का सवाल 


साल १६२७ में प्रसिद्ध नरम दली नेता एलोर के प्रसिद्ध नरम दली नेता 
दीवान बहादुर ( जो बाद में सर हो गये थे ) एम. रामचन्द्र राव की 
अध्यक्षता में पहला अधिवेरान बड़ी शान और उत्साह से हुआ । अ० 
भा० देशी राज्य श्लोक परिषद की विधिवत्‌ स्थापना हो गई | उसका 
उद्दे श्य था “उचित श्रोर शांति पूर्ण उपायों से रियासतों में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना ।” 

इस वष काँग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था। लोक 
परिषद का एक शिष्ट-मश्डल काँग्रेस के सभापति से मिला और उसने 
काँग्रेस का ध्यान विशेष रूप से देशी राज्यों की ओर दिलाया। मद्रास 
के अधिवेशन में काँप्रस ने कद्य --“काँग्रेस की यह जोरदार राय है कि 
रियासती जनता तथा नरेश दोनों के हित की दृष्टि से राजाश्ों को 
अपने अपने राज्यों में शीघ्र ही प्रातिनिधिक धारासभायें एवं उत्तरदायी 
शासन की स्थापना कर देनी चाहिए |”? 

इन तमाम हलचलों से नरेशों में फिर एक भय की लहर दोड़ गई । 
अपने अपने राज्यों में संपू ( सत्ता मिलने के लिए वे चिल्लाहद मचाने लगे। 
इन्हीं दिनों काठियावाड़ के कुछ बन्दरगाहों को सुधारने का प्रश्न भारत 
सरकार ने उठाया था। ओर इसमें उसने जो रुख अखत्यार किया था उस 
पर बहुत से नरेश बड़े व्यग्र हो रहे थे | उन्होंने चाहा कि उनकी सत्ताओं पर 
इस तरह भारत सरकार आक्रमण न करे ओर उनके साथ सन्धियों के श्रनु- 
सार व्यवहार हो | नरेशों और भारत सरकार के बीच वास्तव में क्या 
सम्बन्ध हो इसकी जाँच करने की उन्होंने जोरदार माँग भी की | इस पर 
बटलर कमिटी की नियुक्ति हुईं। पर इसमें किस तरह उन्हें लेने के देने 
पड़ गये इसका निरीक्षण हम पीछे कर ही चुके हैं | बटलर कमिटी की 
जाँच के दिनों में एक शिष्ट-मण्डल लोक परिषद्‌ की तरक से भी इंग्लंड 
गया था और उसने इंग्लेंड की जनता के सामने रियासती जनता के प्रश्न 
को रखने तथा उसका ठीक ठीक परिचय देने का महत्वपूर्ण काम वहाँ: 
किया | इस शिष्ट मंडल में छ््र, प्रो, अभ्यंकर तथा श्री पोपटलाल चुडगर थे | 


रियालतें ओर देशव्यापी जाग्रति ३७ 


अगले वर्ष काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था । बारडोली 
की विजय से देश में चारों तरफ आशा श्रोर आत्मविश्वास का वातावरण 
फेल गया था केवल टीकायें करने के बजाय अपने भावी स्वराज्य की कोई 
निश्चित योजना पेश करनी चाहिए. इस तरह की माँग के जबाब में पं. 
मोतीलाल नेहरू के संयोजकत्व में एक कमिटी की नियुक्ति हुई थी। इस 
कमिटी ने कलकत्ता के अधिवेशन में श्रयनी रिपोर्ट पेश कर दी | देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट मं लिखा था--- 


“/ई संघ सरकार देशीराज्यों पर और उनके प्रति उन्हीं अधिकारों 
झोर जिम्मेवारियों का पालन करेगी जो वर्तमान भारत सरकार सुलह, मां 
के अनुसार तथा अन्य प्रकार से उनके प्रति आज कर रही है। 


कमिटी का आशय यह था कि भारतीय पालियामेंट में उनके जिम्मेदार 
देश भाई होंगे। नरेशों को विश्वात करना चाहिए, कि ब्रिटिश पालियाम्मेंट 
के सदस्यों की उनके अधिकारों, शान और प्रतिष्ठा वगैरा का जितना ख्याल 
ओर आत्मीयता हो सकती है उससे कम तो उनके इन देश भाइयों को 
नहीं होगी । 


पर अपने कलकत्ता अ्धिवैशन मैं काँग्रेस ने जनता के अधिकारों के 
विषय में स.फ साफ ऋह दिया कि “नरेशों को चाहिए की वे अपने प्रजा- 
जनों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर दे झौोर तुरन्त ऐसी 
घोषणाये कर दें या इस आशय के कानून राज्यों में जारी कर दें कि 
जिससे जनता को भाषण, मुद्रण, संगठन श्र अगनी जान माल की 
सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक स्वाधीनता के अधिकार मिल जावें ।”? इसी 
प्रस्ताव में काँग्रेस ने रियासती जनता को यह भी आश्वासन दिया कि उत्तर- 
दायी शसन की प्रम्ति के लिए वह जो जो भी उचित और शान्तिमय 
प्रयत्न करेगी उसमें काँग्रेस की पूरी सहानुभूति और समर्थन रहेगा । 
(778850768 6 960%|6 0 वधवींका 880९8 ०0 48 


हे 


श््ष रियासतों का सवाल 


8ए7770907ए शांति कराते 5प्र000/6 ॥0 #87 ।820798 
8#2206 607 06 ##कषातरा]शा$ 0[| प्रो] ॥680078॥70!'6 
(४+0ए6७॥०)॥८7 5 77 879/68 ) इसी अ्रधिवेशन मेँ काँग्रेत विधान की 
धारा ८ के नीचे लिखे शब्द पं, जव.हरलाल नेहरू के श्राग्रह से हटा दिये 
गये-“मतदाताओ्रं में रियासती जनता को शामित्न करने का श्रथ यह नहीं 
कि का ग्रेस रियासतों के भीवरी मामलों में हस्तक्षेप करेगी।' सन १६२६ के 
लाहोर अधिवेशन में जब कि कांग्रेस ने पृ स्वतंत्रता के उद्देश्य को 
अपनाया था काँग्रेस ने नरेशों से फिर कहा कि अ्रब देशी राज्यों में भी 
जिम्मेदाशना हुकूमत स्था पेत करने का समय आरा गया है | 


इन्हीं दिनों पटियाला से स्त्रियों के उड़ाये जाने, बलात्कार, और 
भयंकर हत्याओं के रोंगटे खड़े करने वाले समाचार अ्र'ये | यह खबर 
थी कि महाराजा पटियाला ने किसी अ्रमरसिंद नामक आदमी की 
आरत को उड़वाया ओर अपनी पाशविक विषय लालसा को तृप्त करने 
के लिए. हत्यायें तक करवाई । लोक परिपद को यह <जित मालूम हुआ 
कि वह इस मामले को हाथों में ले शोर उसने निष्पक्ष जांच की माँग 
की । पर नरेश और खासकर पटियाला नरेश भारत सरकार के प्रीतिपात्र 
थे | इसलिए वह उनका बचात्र करना चाहती थी। बार बार माँग करने 
पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब परिषद ने श्रमनी तरफ से 
स्वतन्त्र जाँच करने का निश्चय किया ओर इसके लिए परिंषद सवा, श्री 
सी. वाई चिन्तामणि की अध्यक्षता में हुए श्रपने दुसरे अधिवेशन में एक 
कमिटी नियुक्त कर दी। इस कमिटी में खुद श्री चिन्तामणिण के अलावा 
प्रो, अ्भ्यंकर, श्री अम्ृतलालसेठ, श्री ठक्कर- बष्पा, श्री लद्द॑वीदास तेरसी 
थे | कमिटी ने बड़े परिश्रम से पंजाब में घूम घुमकर सबूत एकत्र किया 
झोर अपनी रिपोट “पटियाला इन्डायबटमेंट'” के नाम से प्रकाशित की। 
इस रिपोर्ट ने नरेश वर्ग में तहलका मचा दिया | और दुनिया के सामने 
प्रकट कर दिया कि देशी राज्यों में नरेश कैसे कैसे घुणित पाप करते 
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, रहते हैं और किस तरह अपनी प्रजा को तबाह करते रहते हैं। और 
आराश्चय यह छि इन फुलकन रियासतों के पोलिटिकल एजन्द ने भी उस 
ओझरत को उड़ाने गें महाराजा पटियाला की सद्ठायता की है| क्‍या देशी 
राज्य और क्या प्रान्त समस्त देश की जनता का दिल दहल गया श्रोर 
उसने अपने दिल में पका निश्चय कर लिया कि इस अन्धेरशाही का 
कंत तो करना ही होगा । परन्तु अ्रभी कांग्रेस खुद रियासतों में प्रत्यक्ष 
कोई काम करने के पक्ष में नहीं थी। और न रियासतों को जनता में 
इतनी ताकत आई थी कि वह खुद अपने बल पर वहाँ कुछ करती । 
अतः अभी तो देशी राज्यों गें चल रहे अ्रयायों को दूर करने का एक- 
मात्र उगाय यही था कि देशी राज्यों श्रीर त्रिटिश भारत दोनों जगह के 
निवासी मिलकर नरेश जिस सत्ता के बूते पर यह सब जुल्म अ-घेर करते 
थे उसकी कमर तोड़ें | तदनुसार देशी राज्यों की जनता ब्रिटिश भारत के 
आन्दोलन में ओर भी उत्साह के साथ भाग लेकर उसे बलवान बनाने 
में योग देने लगी । 


इस बीच शासन-सुधार के सम्बन्ध में भारत की परिस्थिति का निरी- 
क्षण करके रिपोर्ट करने के लिए सायमन कमीशन श्राया | उसका सत्र 
बहिष्कार हुआ | उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । पर उसे सारे देश में 
स.वजनिक रूप से जलाया गया | सन्‌ १६२८ के कलकत्ता अश्रध्िवेशन में 
कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सामने रखकर सरकार को यह चेतावनी दी थी 
कि एक साल में इसमें पेश की गई मःग को सरकार मन्जूर कर लेगी 
सब तो उसे ओऔपनित्रेशिक स्वराज्य म-जूर होगा वरना एक साल बाद वह 
पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय की घोषणा कर देगो और अपने मार्ग पर अ्रग्रसर 
होगी । तदनुसार लाहोर के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को ध्येय बेनाकर 
२६ जनवरी १६३० को सारे देश में स्वाधीनता दिवस अपूर्त उत्साह से 
मनाया गया और इस वर्ष के मध्य में संघर्ष भी छिड़ गया | इधर इस 
बढ़ते हुए अ्रसग्तोष का उपाय दूंढने की गरज से सरकार ने लन्‍्दन में 
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हिन्दुस्तान के लिए. एक शासन-विधान तैयार करने की गरज से एक गौल॑ 
मेज परिषद का श्रायोजन किया । इसके सदस्यों का धुनाव, संगठन और 
काय-प्रणाली सब साम्नाज्यशाही ढंग की थी | 


ब्रिटिश भारत से लोक प्रतिनिधियों की जगह श्रपने मन कै सैशामदी 
और नरमदली लोगों को नामजद करके वंहाँ बुलाया गया था । रिय:सर्तों 
से भी जनता के प्रतिनिधियों को नहीं, नरेशों को नि्म+्त्रित कर लिया गया 
था। कांग्रेस ने ऐसी परिषद में जाने से साफ इन्कार कर दिया। और 
जहाँ कांग्रेस न हो ऐसी परिषद क्‍या सफल होती १ इधर देशब्यापी 
संघर्ष छिड़ा, सारे देश भर में कानून भंग की लहर फैली पघड़ाघड़ 
गिरफ्तारियाँ होने लगी लोग हजारों की संख्या में जेल में रक्‍्खें जाने लगे 
अर उधर लन्दन में गोल मेज परिषद का नाटक चल रहा था। रियासतों 
की जनता भी इस संघ में कूद पड़ी और उसने अपनी शक्ति मर इसमें 
योग [दिया । आखिर सरकार भी समझी कि ऐसी परिषदों से काम न चलेगा, 
जैसे तैसे उस नाठक को पूरा किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं की छोडा, 
समभौता किया और दूसरी गोल मेज परिषद की योजना की । इस परि- 
षद में कांग्रेस की तरफ से महा(माजी एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजे 
गये थे | इसमें भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था | 
अतः लोकपरिषद का एक शिष्ट मण्डल महात्माजी से जाकर मिला 
ओर उनसे प्रार्थना की कि वे रियासती जनता के पक्ष को भी परिषद में 
पेश करें| महात्माजी ने कहा “में पूरे बल के साथ झ्लापके पक्ष को पेश 
करूगा पर आप यह शअ्रपेज्ञा न कर कि रियासतों के प्रश्न पर बातचीत की - 
मैं तोड़ द॑ ।” ह 


इसी मौके पर मॉडर्न रिव्यू के प्रसिद्ध संपादक श्रीरमानन्द चटर्जी के 
सभापतित्व में परिषद का तीसरा श्रधिव्रेशन बम्बई भें जहदी जल्दी में 
यह विचार करने के लिए निमन्त्रित किया गया कि भोलमेज परिषद में. 
रियासती जनता की आव्राज पहुँचाने के लिए, परिषद को क्या उपाय 
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करना चाहिए | आखिर यह तय हुआ कि महात्माजी की सहायता करने 
तथा इंगलेण्ड की जनता को रियासतों की स्थिति से परिचित कराने के 
लिये प्रो० अ्रभ्यंकर और श्रीअमृतलाल सेठ का एक शिष्ट मण्डल 
हइंगलेंड भेज दिया जाय । रियासतां की जनता का शासन में परिणाम- 
जनक हाथ हो इस दृष्टि से शिष्ट मंडल को परिषद में कोई सफलता नहीं 
मिली । परन्तु जहाँ तक इंगलेण्ड के लोकमत को जाण्त करने का प्रश्न 
था इसने खूब अच्छा काम किया । दीवान बहादुर रामचंद्र राव भी 
परिषद के सदस्यों में से थे। उन्होंने भी शिष्ट मंडल की बड़ी कोौमती 
सहायता की | ॒ 

पूज्य मद्दात्माजी ने इस परिषद में रियासती जनता की तरफ से बोलते 
हुए नरेशों से कहा-- 


“चूंकि मैं जनता का सेवक हूं और समाज के निम्नतम अंगों का भी 
प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इसलिए मैं नरेशों से श्राग्रहपूत्रक कहूँगा कि इस 
विधान समिति की मंजूरी के लिए जो भी योजना श्राप सब बनावें उसमें 
इनके लिए, भी जरूर स्थान रक्खें। अ्रगर नरेश इतना भी मंजूर कर लें 
कि सारे भारत में प्रजाजनों के कुछ मौलिक अधिकार होंगे--फिर वे जो 
कुछ भी हों, ओर इनका ठीक तरह ने पालन हो रहा है या नहीं इसकी 
जाँच करने का अधिकार न्यायालयों को दे दिया जाय, ये न्यायालय भी 
भले ही नरेशों के बनाए हुए हों ओर एक तीसरी बात--मरेश शासन मैं 
प्रजाजयों का प्रतिनिधित्व स्वीकार लें चाहे वद्द प्राथमिक ढंग का हो, तो 
मेरा ख्यृब है यह क॒ृद्दा जा सक्रेगा कि प्रजाजनों को संतोष दिलाने के 
लिए नरेशों ने कुछ किया ।” द 


इस उदरण में हम्न देखते हैं. कि महात्माजी कितमी सावधानी से 
झागे बढ़ रहे हैं। रियासव्ये के प्रश्न पर झ्रभी अधिक जोर देने के पक्ष 
में वे नहीं थे। उनके विचार और कांग्रेस की स्थिति बाद को श्रीनरसिंह 
चिन्तामरि केलकर के लिखे पत्र से भर भी स्पष्ट हो जाती है-। जिसमे 
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उन्होंने लिखा है कि “रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस श्र-हस्तक्षेय की 
जिस नीति का अ्वलम्बन कर रही है, उसमें बड़ी समभदारी है |” 


“ब्रटिश भारत के नाम से पहचाने जानेवाले हिस्सों को रियासतों की 
नीति के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है |--ठीक उसी तरह 
जिस प्रकार कि हम अ्रफगानिस्तान और सीलोन के विषय में कुछ नहीं 
कर सकते में बहुत चाहता हूं कि ऐसा न होता तो बहुत श्रच्छा। होता । 
. पर मैं विवश हूँ | हम रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाते हैं उससे हमें 
काफी सहायता भी मिलती है । फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर 
रहे हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनकी कद्र नहीं करते बल्कि इसमें 
हमारी बेबसी है |” 


पर मेरा यह मत है कि (ब्रिटिश) भारत में हम जो सफलता हासिल 
करेंगे उसका अ्रसर रियासतों पर भी अ्रवश्य पड़ने वाला है । ( जुलाई 
१६३४ ) 


सन्‌ १६३४ के श्रप्रेल मास में जबलपुर में कांग्रेस की महासमिति 
(8. ।. 0. (.) की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उससे साफ जाहिर 
होता है कि कांग्रेस किस प्रकार धीरे धीरे, पर सावधानी के साथ रियासती 
जनता के पक्ष को बल पहुँचाने में आगे बढ़ती जाती थी। इस प्रस्ताव 
में कहा गया था “कांग्रेस को देशी राज्यों के प्रजाजनों के हितों की भी 
उतनी ही चिन्ता है, जितनी ब्रिटिश भारत के निवासियों के हितों की और 
वह रियासती जनता को आश्वासन देती हे कि वह अपनी आजादी के 
लिये जो लड़ाई लड़ेगी, उसमें काँग्रेस की पूरी सहायता रहेगी ।” 


इसी बर्ष के अ्रक्ट्र मास में महासमिति की सलाह से काँग्रेस की 
केन्द्रीय कार्यसमिति ने नीचे लिखे झ्राशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था 
“रियासती जनता भी स्वराज्य पाने की उतनी ही हकदार है जितनी कि 
ब्रिटिश भारत की जनता । तदनुसार कांग्रेस ने अपनी इच्छा की पोषणा 
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भी कर दी है कि वह रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 
देखना चाहती है। और उसने नरेशों से यह श्रनुरोध भी किया है ।” 


“कॉँ प्रेस श्रपनी नीति पर दृढ़ है । वह समझती है और स्वयं 
राजाओं का भी भला इसी में है कि बे अ्रपने राज्यों में शीम्रातिशीघ्र 
उत्तरदायी शासन कायम कर दे। जिससे उनके प्रजाजनों को नागरिकता 
के पूर्ण श्रधिकार मिल जावें।” 


अपनी मर्यादा को प्रकट करते हुए काँग्रेस ने इसी वक्तव्य में श्रागे 
कहा है कि यह बात समझ लेने की है कि उत्तरदायी शासन के लिए 
संघर्ष जारी रखने का भार खुद देशी राज्यों के प्रजाजनों को ही उठाना 
है। कांग्रेस तो राज्यों पर नेतिक और मैन्री पूर्ण प्रभाव ही डाल सकती 
है। ओर जहाँ कहीं भी संभव होगा यह प्रभाव वह अ्रत्रश्य ड।लेगी | 
परन्तु वर्तमान परिस्थिति में काँग्रेस के पास कोई .सत्ता नहीं है, यद्रपि 
भीगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी--चाहे वे अ्रंगरेजों के 
श्राधीन हों या देशी नरेशों के या अन्य किसी सत्ता के--सब्र एक हैं । 
उन्हें ग्रलग नहीं किया जा सकता ।” 


इसी मोके पर संघ योजना के सम्बन्ध में काँग्रेस ने देशी राज्यों के 
प्रजाजनों की यह भी अ्रश्वासन दिया कि नरेशों का सध्योग प्राप्त करने के 
लिए श्रयनी श्रन्तिंम योजना में काँग्रेस प्रजाजनों के हितों का बलि कदापि 
नहीं होने देगी | “ असल में का ग्रेस शुरू से ही अ्रसंदिग्ध रूप से जनता 
के द्वितों की-ममर्थक रही है। श्रोर जहाँ इनके खिलाफ दूसरे स्वार्थ खड़े 
होंगे, काँग्रेस जनता के न्याय-हितों का अ्रवश्य समर्थन करेगी ।”? 


इस बीच लोक परिषद के दो और अधितरेशन महाराष्ट्र के नेता 
श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर और मद्रास के प्रसिद्ध समाज सुधारक 
श्री नठंराजन की शअ्रध्यक्षतां में हो गये | शुरू से लेकर इन पाँचों श्रधि- 
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बेशनों में परिषद ने अधिकांश में प्रारम्भिक काम ही किया । वॉस्तव में 
परिषद के अन्दर सच्चा प्राण-संचार तो उसके कराची श्रधियेशन से ही 
हुआ जब कि उसके सभापति डॉ० पद्ठामिसीतारामैय्या हुए | रियासती 
जनता के प्रश्नों में दिलचस्पी लेकर उन्होंने जिवने जोर और वेग के 
साथ काम किया उतना श्रत्र तक किसी श्रध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं 
हुआ था। राजपृताना, काठियाबाड़ और दक्षिण भारत में उन्होंने लम्बे 
दौरे किये और रियासती जनता को खुब बल पहुँचाया | डॉक्टर सा, 
काँग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के भी सदस्य थे, परिषद में उनके शरीक 
होने से परिषद का काँग्रेस के साथ भी श्रनायास घनिष्ट सम्बन्ध हो गया | 
सन्‌ १६३६ के लखनऊ अधिवेशन में और १६३७ के फैजपुर श्रधिवेशन 
में देशी राज्यों में नागरिक स्व्राधीनता की दुरवस्था पर दुख प्रकट करते 
हुए. कहा गया था--“क्या देशी राज्य और क्या ब्रिटिश भारत काँग्रेस 
चाहती है कि सबको संपूर्ण नागरिक स्वाधीनता प्राप्त हो | और जब तक 
यह नहीं मिल जाती वह बराबर आगे बढ़ती रहेगी। परन्तु काँग्रेस 
महसूस करती है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज राजनैतिक आजादी 
ही है। इसलिए उसकी प्राप्ति मं देश को श्रपनी सारी ताकत बणोर कर 
लगा देनी चाहिए |” 


रियासती जनता के प्रश्नों में काँग्रेस की बढ़ती हुई दिलचस्पी के 
साथ साथ उसकी भाषा भी रियासतों के विषय में श्रघिक श्रात्मीयता भरी 
ओर तेजस्त्री होती गई । सन्‌ १६३७ में मेत्तोर के दमन का कड़ा-निषेध 
करते हुए महासमिति के एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत तथा रियासतों 
की जनता से मैत्तोर निवासियों की सहायता करने की अ्रपील की | 
मह्ात्माजी की राय में इस प्रस्ताव में काँग्रेस की अ-हस्तक्षेप की नीति का 
अतिक्रमण हो रहा था | रियासती कार्यकर्ताश्रं में इस पर खूब चर्चा 
चलती रही | उन्हें काँग्रेस की यह अतिसावधानी की नीति कुछ अच्छी 
नहीं लगी श्राखिर इतना परदेज क्यों ?! इसलिए अपने नवसारी कन्वेन्शन 
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मैं रियासवी कार्यकर्ताओं ने कॉभ्रस से श्रपील की कि वह रियासतों के प्रति 
अ्रपने दृष्टिकोण को बदले, और रियात्ती जनता को बल पहुँचावे । 
सन्‌ १६४८ में हरिपुर” के श्रधिवेशन मे रियासतों सम्बन्धी प्रस्ताव इन्हीं 
कोशिशों का प्रतिफल था । इसमें काँग्रेस ने श्रपनी श्रहस्तत्षेप की नीति 
को दोहराते हुए भी रियासतों के प्रति अपने रुखकों तथा रियासततों सहित 
समस्त भारत की स्वतन्त्रता के लिये यज्ञ करने का जितनी साफ तरह से 
ऐलान किया है उतना पहले कभी नहीं किया था परन्तु साथ ही रियासतों 
के उद्धार का भार काँग्रेस ने स्त्रय रियासती जनता पर ही डाल दिया और 
कह दिया वह जो कुछ भी कार्य या संघर्ष वगैरा करे अभ्रपने बलपर ही 
करे। स्थानीय प्रजामण्डल जैसी संस्थाओं के द्वारा करे। कांग्रेस के नाम 
प्रतिष्ठा वगैरा का उपयोग न करे। पूरा प्रस्ताव यों है-- 


“चूंकि रियासतों में सावंजनिक जीवन का विकास और श्राजादी की 
माँग बढ़ती जा रही है, वहाँ नई समस्या खड़ी हो रही है श्रोर नये नये 
संधष भी निर्माण हो रहे हैं इसलिये कांग्रेस रियासतों के सम्बन्ध में अपनी 
नीति को पुनः स्पष्ट कर देना चाहती है ;? 


“कांग्रेस रियासतों को हिन्दुस्तान का ही एक अंग मानती है जो उससे 
कभी अ्रलग नहीं किया जा सकता | अ्रतः शेष भारत मे जिस प्रकार की 
राजनैतिक, सामाजिक और श्रार्थिक स्वाधीनता वह चाहती है वही रिया- 
सतों में भी हो, ऐसा उसका थत्न है। पूर्ण स्वराज अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
स्व्राधीनता कोंग्रेस का ध्येय है। यह रियासतों सहित सम्पूर्ण भारत के 
. के लिए है। क्योंकि जो एकता गुलामी में कायम रही है उसे श्राजाद 
होने पर भी अवश्य ही रक्‍्खा जाना चाहिए। काँग्रेस तो केवल ऐसे ही 
संघ ( शासम विधान ) को मंजूर कर सकती है जिसमें रियासतें स्वतन्त्र 
इकाहयों के रूप में शरीक हो सकेगी | और जिसमें वे भी उसी जनतान्त्रिक 
स्वाधीनता का उपभोग करेंगी, जो शेष भारत में होगी | इसलिए काँग्रेस 
देशी राज्यों में पूर्ण उत्तररायी शासन तथा नागरिक स्वाधीनता की 
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गैरण्टी चाहती है। और ञ्राज कई रियासतें जो पिछड़ी हुई हैं तथा 
उनमें नागरिक स्वाधीनता को दबाया जा रहा है, एवं स्वराधीनता कॉ 
संपूर्ण अभाव है, इस पर काँग्रेस को अत्यन्त दुःख है। 

“रियासतों के श्रन्दर इस उद्दोश्य की प्राप्ति के लिए. यत्न करना कांग्रेस 
अ्रयना अधिकार और गौरव समभती है परन्तु आज रियासतों के भीतर 
इस उद्देश की पूति के लिए वह परिणामजनक काम नहीं कर सकती। 
रियासतों के शासकों ने या उनके पीछे काम करने वाली अंग्रेजी हुकूमत 
ने अनेक कैद और बन्दिश कायम कर दी हैं जो कांग्रेस के लिये वहाँ काम 
करने भें बाधक हो रही हैं | श्रोर उसके नाम तथा प्रतिष्ठा के कारण 
रियासतों के प्रजाजनों में जो श्राशायें और आश्वासन पैदा द्वो जाते हैं, 
उनकी पूर्ति न होते देख उनमें निराशा होती है । काँ ग्रेस की प्रतिष्ठा को भी 
यह शोभा नहीं देता कि वह रियासतों गें ऐसी कमिटियाँ कायम कर जो 
अ्रच्छी तरह काम न दर सके | वह यह भी नहीं चाहती कि वहाँ राष्ट्रीय 
भण्डे का अपमान ही | श्रोर एक बार आशायें पैदा कर देने पर 
अगर कांग्रेस टीक तरद्द से रक्षा या सहायता न कर सके तो रियासती 
जनता के अन्दर एक प्रकार की बेबसी फेलती हे ओर इससे उनकी 
स्त्राधीनता की लड़ाई के विकास में बाधा पहुँचती है । 


“चू कि रियासतों और शेष मारत की स्थिति अलग अलग है, इस- 
लिए काँप्रेस की सबंसाधारण नीति रियासत्रों के लिए आराम तौर पर मौजू- 
नहीं होती | वह शायद रियासतों की स्त्रधीनता की हलचल के स्व्राभाविक 
विकास के लिए बाधक भी हो । वहाँ की जनता में स्वावलंबन पैदा करते 
हुए स्थानीय परिस्थिति को भली प्रकार ध्यान में रख कर तथा बाहरी 
सहायता अ्रथवा काँग्रेस के बड़े नाम पर दारोमदार रखकर कोई काम 
करने के बजाय ऐसी हलचले खुद रियासत की जनता के बल-बूते पर 
खड़ी हों, और अ्र।गे बढ़ें तो उनका विस्तार भी खूब ब्यापक होगा। 
कांग्रेस चाहती है कि ऐसी हलचल हों । परन्तु स्वभावतः और श्राज की 
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परिस्थिति में श्यासत्रों में स्वाधीनवा की लड़ाई का भार वहाँ के प्रजाजनों 
की ही उठाना चाहिए | काँग्रेस की शुभ कामनायें और समर्थन ऐसे 
शान्तिपूर्वक और उचित तरीकों पर चलाये जाने वाले संघर्षों को सदा 
मिलते रहेंगे। परन्तु कांग्रेल-संगठन की यह सहायता मौजूदा 
परिस्थिति में केवल नेतिक समथेन ओर सहानुभूति के रूप में 
ही होगी । हां, कांग्रेस-जनों को यह आ्राजादी रहेगी कि वे खुद व्यक्ति- 
गत रूप से इससे अधिक सहायता भी करें | इस तरह कां ग्रेस के संगठन 
को बगेर उलभाते हुए और साथ ही बाहरी बातों या परिस्थितियों के 
खयाल से न रुकते हुए भी रियासदी जनता की लड़ाई आगे कदम बढ़ाती 
जा सकती है । 


“इसलिए काँग्रेस श्रादेश करती है कि फिलहाल, ,रियासती कांग्रेस 
की समितियां कां ग्रेस की केन्द्रीय कार्यसभिति के मार्ग-दशंन और नियन्त्रण 
में ही काम करेंगी । कांग्रेस के नाम अथवा तत्वावधान में न तो 
पालियापमेंटरी काम करंगी ओर न सीधे संघ को उठवर्वेंगी। 
शज्य की जनता की कोई भीतरी लड़ाई कांग्रेस के नाम से नहीं 
उठाई जानी याहिए। इसके लिए राज्यों में स्वतन्त्र संगठन 
स्ढ़े किए जावे। आर भ्रगर पहले द्वी से हों तो उनको जारी 
रखना चाहिए । 


“काँ ग्रेत रियासती जनता को यह अःश्वासन देना चाहती है कि वह 
उनके साथ है और स्वाधीनता के लिए चलाई जाने वाली उनकी लड़ाई 
में उसकी पूरी सहानुभूति और सक्रिय तथा सावधान दिलचस्पी है । का ग्रेस 
को विश्वास है कि श्यासती जनता की मुक्ति का दिन भी दूर नहीं हे ।” 


इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि-- 
जहाँ तक देश की एकता, स्वाघीनता की लड़ाई और स्वतन्त्रता के 
भावी निर्माण से सम्बन्ध है, देशी राज्य ओर ब्रिटिश भारत में कोई 
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भेद-भाव काँग्रेस नहीं करती | स्वतन्त्र भारत में जो स्वतन्त्रता ब्रिटिश 
भारत के प्रजाजनों को होगी वही देशी राज्यों के प्रजाजनों को भी होगी । 
. फक सिर्फ यह रहेगा कि देशी राज्यों के अन्दर स्वाधीनता सम्बन्धी 
राजनैतिक काये कांग्रेल द्वारा कांग्रेस के तत्वावधान में या 
उसके नाम से नहीं होगा। यह काम वहां के प्रजामण्डल करे। 


ओर स्वतन्त्र भारत में देशी राज्यों के अन्दर पूर्ण जिम्मेदाराना 
हुकूमत होगी और वे भारतीय संघ के ऐसे द्वी स्वतन्त्र घटक होंगे जैसे कि 
ब्रिटिश भारत के प्रान्त । 


रियासतों के सम्बन्ध में काँग्रेस की नीति को प्रकठ करने वाला यही 
श्रन्तिम प्रस्ताव है । 


इस प्रस्ताव का अ्रसर आम तौर पर रियासती जनता पर बड़ा अच्छा 
पड़ा | वह जान गई कि हमें श्रपने ही पैरों पर खड़े रहना है और श्रपनी 
लड़ाई खुद लड़नी है फलतः १६३८ से राज्यों में जागृति और क्रिया: 
शीलता की एक अपूर्व लदर आई और अनेक रियासतों में खूब काम 
हुआ । दनमें से कुछ तो राजनेतिक जाग्ति और कुरबानी के खयाल से. 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की कवार में खड़े होने का दावा करने में इतनी 
बलवान बन गई हैं । 


कराची अधिवेशन से लेकर कुछ वर्ष तक डॉ० पट्टामि लगातार परिषद्‌ 
का कार्य करते रहे। उनके कार्यकाल में परिषद के दफ्तर स्टेट्स 
पीपल” नामक एक पाक्षिक भी निकलता रहा | जो सन्‌ १६४२ तक 
चलता रहा । इस बीच डॉ० साहब पर काम का अत्यधिक बोफा आ 
जाने के कारण परिषद को नयग्रे सभापति की चिन्ता हुईं, तब परिषद्‌ 
के सभापतित्व के लिए कार्यकर्ताओं की दृष्टि ५? जवाहरलालजी पर पड़ी | 
पर उन्हें भय था कि वे कहीं इन्कार न कर जावें। इसलिए डरते 
डरते उन्होंने पंणिड़तजी के सामने अपने मन की बात रकक्‍्खी | परिडतजी 
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; ने कुछ मिकक के साथ परिषद के अधिवेशन का समापतित्व करना 
मंजूर किया पंर इस शर्त के साथ कि अगर वह उनके यूरोप से लौटने के 
बाद हो | कायकर्ताश्रों ने यह खुशी से मंजूर कर लिया | नरेशों में जहाँ 

' पंडितनी सभापति हो रहे हैं यह सुनते ही तहलका मच गया । ठहाँ 
रियासती जनता के खुंशी'का पारावार नहीं रहा | उसने सोचा जवाहरलाल 

: देश के प्राण हैं | सारा संसार उनकी ञ्रावाज आदर के साथ सुनता है | 

: इसलिए, उनका सभापतित्व हमारे लिए वरदान होगा | श्रगला अ्धि- 

 वेशन लुधियाना में बड़ी शान से हुआ । 


लुधियाना अ्रधिवेशन ने श्यासती श्रान्दोलन में एक नया अ्रध्याय 

>शुरू किया | 'जनता-के लिए, जम॑ता का राज्य स्थापित 'करने के उद्दं श्यों 
) का इसमें समर्थन किया गया । और यह साफ बताया गया कि बदली 
) हुईं परिस्थिति में छोटी छोटी रियासत्तों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। 
],इस ब्रिषय के: प्रस्ताव में बताया. गया था.कि 'झ्यने वाले संघ-शासन में ने 
“ही रियासतें या उनके संघ स्वतंत्र इंकाई के रूप में सुधरे हुए शासन की 
4 सुबिधायें अपने प्रजाजनों को दे सकेंगे. जिनकी आबादी कम से कम २० 
लाख और आय पचास लाख रुपये 'होगी। जो राज्य इस शर्त का पालन 

) नहीं कर सकते उन्हें एक एक करके या मिला क्रर पड़ोस के प्रात्त में जोड़ 
दिया जाय | इस. सिद्धान्त को. आमे चल कर सरकार ने भी श्रपनी 
“मजर स्क्रीम में: ब्रपना लिया + पर इसके अम्ल में चालाकी से काम 
!लिया गया ।छोटी छोटी रियासलों को प्रान्त में मिलाने की अपेक्षा श्रपने 
साम्रनाज्य-के स्तंभ रूप बड़ी रियासतों को मबबूत करने के लिए उनमें 
मिला दिया+मया। ओ्रोर यह.करते हुए. जया की राग्र तक जानने की 
कोशिश नहीं. की गई! एक दुसरे प्रस्ताव-द्वारा “परिषद .ने उन सन्धियों 
) ओर सुलहमामों .को 'माममेः से इन्कार कर दिया /जो. दो “पक्षों के बीच 
अपने स्वार्थों के लिये हुई थीं पर जिनकी वें बड़ी:दुह्म श्याँ दिया करते थे 
नक़ोर ठेठ सप्नाट से अपना सम्बन्ध बताते थे.। लुधियाना के झधियेशन * के 
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बाद परिषद के केन्द्रीय दफ्तर का भी पुनः संगठन करके उसमें एंक 
संशोधन और प्रकाशन-विभाग जोड़ कर उसे इलाहाबाद ले जाया गया। 


इस प्रकार पं० जवाहरलालजी के नेतृत्व में परिषद जोर के साथ 
अपने कदम बढ़ाते हुए जा रही थी कि सन्‌ १६३६ में एकाएक दूसरा 
महा युद्ध छिड़ गया | ओर सरकार ने प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों से बगैर 
सलाह लिये ही हिन्दुस्तान को युद्ध में शामिल कर लेने की घोषणा कर 
दी। काँग्रेस ने इस मनमानी का जोर के साथ विरोध किया और 
सरकार से युद्ध के उद्द श्यों को साफ करने के लिए कह्दा । परिषद ने भी 
नरेशों के द्वारा रियासतों के लड़ाई- में घसीटे जाने पर इसका विरोध किया | 
इधर काँग्रेसी मन्त्रि मर्‌इल त्याग पत्र देकर अलग हो गये श्रौर युद्ध श्रोर 
भी भीषण रूप धारण करने लगा । हिन्दुस्तान पर झाक्रमण का खतरा 
भी बढ़ गया । साम्राज्य महा संकट में आ गया तब एक योजना लेकर 
सर स्टफड क्रिप्स भारत झाये | इनके प्रस्तावों में रियासतों का जिक्र तो था 
पर रियासती जनता का कहीं पता नहीं था । दिल्ली में उस समय नई 
परिस्थितियों पर विचार करने के लिए, स्टेंरिंडग कमिटी की बैठक घुलाई गईं । 
डॉ० पट्टामि सीतारामेय्या क्रिप्स से बातचीत करने के लिए चुने गये। 
मुलाकात में सर स्टफड ने प्रस्तावों में कोई फेर बदल करने में अपनी 
असमथंता जाहिर कर दी और रियासती जनता के प्रतिनिधियों का विधान 
परिषद में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करने से भी इन्कार कर 
दिया । पर क्रिप्स के प्रस्ताव केवल रियासती प्रजाजनों के लिए ही नहीं देश 
के सभी दलों के लिए श्रसन्‍्तोष जनक रहे और सभी ने उनको ठुकरा 
दिया | क्रिप्स लौटे और बम्बई में महासमिति के ता० ८ अगस्त १६४२ 
के प्रस्ताव के फलस्वरूप सारे देश में एक जबरदस्त घरूफान फैल गया। 
महासमिति की बैठक के श्रवसर पर देशी राज्यों के का्मकत्तोश्रों को भी 
बुलाया गया था। और आने वाले “भारत छोड़ो” सर्घ्ष में उन्हें भी 
सम्मिलित होने के लिए, नि्मन्त्रित किया गया था। यह वय हुआ था कि 
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मै कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों में पहुँचने पर प्रत्ण मण्डल के द्वारा 
नरेशों से कह कि वे अंग्रेजी हुकूमत से अ्रपना सम्बन्ध तोड़ कर प्रजा को 
फौरन उत्तरदायी शासन दे दें | श्रगर वे यह मंजुर करें जिसकी बहुत कम 
सम्भाधना थी--तो ठीक अन्यथा वे भी त्रिटिश भारत के समान संधषे 
छेड दे । तदनुसार ता० ६ को पू० मह्दात्माजी कार्यसमिति के सदस्य तथा 
देश के अ्रन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देशी राज्यों केकार्यकर्ताओं ने 
भी उपयुक्त आदेशों का पालन किया और अ्रनेक रियासतों में भी 
जबरदस्त संघर्ष छिंड़ गया । सारे देश में खुली बगाबत फैल गई इतनी 
बढ़ी, उग्र और देशध्यापी बगावत पहले कभी नहीं हुई थी। दमन भी 
भ्रभूतपूर्व हुआ । गाँव के गाँव वीरान हो गये। पर कई जिलों में से 
बिदेशी हुकूमत एक दम उठ गई । जनता ने अ्रसंख्य कष्ट बहादुरी से 
सहे और नेताओं के न रहने पर भी खुद अ्रपनी बुद्धि से जिस बरह सूझा 
जुल्मों का डट कर प्रंतिकार किया । श्रंत में तूफान शान्त हुआ। महायुद्ध 
भी समास हुआ और महात्माजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई 
के साथ फिर आजादी की लड़ाई शुरू हुई। पं० जवाइरलालजी ने सारे 
देश में घूम घूम कर प्रत्येक प्रान्त का निरीक्षण किया और देखा कि 
आजादी की आग पहले से कहीं श्रधिक प्रज्ज्वलित है। देश अभ्रधीर हो 
रहा था | इसी मोके पर आजाद हिन्द फौज का मामला शुरू हो गया 
जिसने सारे देश में बिजली का संचार कर दिया और अंग्रेजों को इस 
शात का निश्चय करा दिया कि अरब तो फौज भी उनके हाथ से निकल 
गई और यह कि हिन्दुस्तान में श्रब उनके लिए हुकूमत करना असम्भव 
है। सारा वातावरण एक दम बदल गया | 
इसी वातावरण में पिछले वर्ष राजपूताने की कड़कड़ाती सरदी में 
दिसम्बर में देशी राज्य लोक परिषद का आठवाँ अधिवेशन हुआा। 
सभा पति फिर पं० जवाहरलाल ही चुने गये थे । श्रधिवेशन पहली बार एक 
देशी राज्य में हो रहा था | फिर भी उसकी शान को देख कर यही मां्तूम 
है| रहा था मानों कांग्रेस का खुला अधिवेशन है । 


ण२ .. रियासतों का सवाल 
. » 'डद्यपुर अधिवेशन 


इस अधिवेशन के साथ जैसा कि शायद पंडित जवाहर॑लालजी ने 
कहा था परिषद ने बालिग अ्रतस्था में प्रवेश किया | देश की लगभग 
१०० प्रमुख रियासती संगठनों के ४०० से ऊपर प्रतिनिधियों ने इसमें 
भाग लिया था, जिनकी सदस्य संख्या दस लाख से ऊपर थी। शआआबादी 
के हिसाब से इन र्यासतों में समस्त रियासती जनता की करीब ६२ प्रतिशत 
के करीब श्राबादी आरा जाती है | इस प्रकार उदयपुर अ्रधिवेशन ने लोक 
परिषद को रियासती जनता का सबसे अधिक शक्तिशाली और एक मात्र 
अधिकारी संगठन बना दिया । नरेन्द्र मरडइल का रियासतों के एकमात्र 
प्रतिनिधि होने का दावा इस पर से कितना भूठ और हास्यस्पद है 
यह अपने आप प्रकट हो जाता है। अ्रध्यक्षीय भाषण में पंडित 
जवाहरलालजी ने व्यापक अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से रियासतों के प्रश्न 
पर नवीन प्रक!र से रोशनी डाली थी। क्योंकि रियासतें भारतबष का 
एक हिस्सा है ओर खुद भारतवर्ष संसार के विशाल परिवार का एक 
हिस्सा है | श्रव तक तथा गत संप्र्ष में भी रियासती जनता समय के साथ 
बराबर बढ़ती हुई आई इस पर हर्ष प्रकट करते हुए बधाई दी; नरेशों 
द्वारा सो वर्ष पहले की सन्धियों तथा सुलहनामों के आ्राधार पर उनके 
अधिकारों के रक्षण के सम्बन्ध में उठाई जाने वाली पुकार को उन्होंने 
हास्यास्यद बताया ओर यह साफ कह्द दिया कि नरेशों को शआ॥आाने वाले 
परिबतनों के श्रनुकूल अपने आप को बनाना ही होगा । नई व्यवस्था में. 
रियासतों के स्थान का जिक्र करते हुए पण्डितजी ने लुधियाना वाले. 
प्रस्ताव का उल्लेख किया ओर कहा इस सम्बन्ध में हमारे सामने सबसे 
प्रमुख ख्याल जनता का कल्याण होगा । इसे छोड़ कर दूसरी तमाम बात . 
गौण द्वोंगी | जनता के कल्याण से हमारा मतलब है-- 


१ राजनैतिक स्व्रतन्न्नता 
२ प्रातिनेिधिक शासन-तंत्र 
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ह मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रतां की गेरण्टी 
४ स्वतंत्र न्याय प्रणाली कर 
४ श्ार्थिक स्वदन्त्रता श्रोर 


६ मनुप्य के विकास में धाघाथें डालने वाले सामन्तशाही भ्रथवा 
अन्य सभी प्रकार के बन्धनों और बो्की से मुक्ति । 


क्योंकि जिस भविष्य की हमारी तस्वीर प्रत्येक नागरिफ को समान 
अ्रधिकार होंगे श्र सबको श्रपनी तरक्की फे लिए भी झवसर भी समान 


ही होंगे । 


रियासतों के संधीकरण में उन्हें दूसरी बड़ी रिथासतों के साथ नहीं 
बल्कि प्रान्तों से मिलाने पर जोर दिया | हेदराबाद की स्थिति पर श्रफसोस 
प्रकट किया | ओंध की सराहना की | विधान परिषद में प्रजा के ही चुने 
हुए. प्रतिनिधि लेने पर तथा इनकी चुनाव की पद्धति पूर्णतया जन 
तन्त्रात्मक होने पर जोर दिया। श्रोर नरेशों को अपने भीतरी शासन में भी 
प्रान्तों के समान परिवतन करने की हिदायतें दी । 


ग्रधिवेशन के प्रस्ताव भी लगभग इन्हीं विषयों पर थे। भुख्य प्रस्ताव 
में आने वाले शासन विधान में पशिवतंनों के बारे में कहा गया था कि 'वे 
परिवतन तभी स्वीकृत हो सकेंगे जब कि उनका श्राधार स्वतंत्र भारत के' 
अ्रंगभूत हिस्सों की शक्ल में रियासतों मे पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा और 
विधान परिषद के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रान्तों के समान व्यापक श्राधार 
पर चुने हुए होंगे।” यह भी कहा..गया था कि “न्रदि रियासतों की 
सरकारों-की नीति में कोड परिवर्तन होता हो तो पहले नागरिक स्वतन्त्रताओं 
की पूरी तरह से मान्य किया जाना चाहिए | जिनके बिना स्वतंत्र चुनावों 
का होना या श्राजादी. और प्रातनिधिक शासम की दिशा में कोई भी 
महत्त्वपूर्ण प्रगति का होना अ्रसंम्भव है ।” 


शछ रियांसतों कां सकल 


छोटी बड़ी रियासतों के समूहीकरण के सम्बन्ध में मुख्य आधॉर 

यह बताया कि जनता की सामाजिक और श्रार्थिक वरकी श्राधुनिक दर्ज 
के श्रनुकूल हो । लुधियाना वाले प्रस्ताव को भी इसी श्रथ मैं पढ़ा जाय | 
जी रियासत या रियासतें इस शर्त को पूरी नहीं कर सकतीं उन्हें पड़ोस के 
प्रान्त में मिलीं दिया जाय और यदि सम्भव हों तो इन्हें सांस्कृतिक या 
श्रन्य प्रकार की झ्रावश्यक स्वायत्तता दी जाय | इनके नरेशों के लिए, 
मुनासिब कायदे बना कर उनके व्यक्तिगत सम्मान और स्थिति की 
रचा की जाय | कक 


इण्डोनेशिया का अभिनन्दन और पिछले संघर्ष के शहीदों के 
सम्मान विषयक प्रस्तावों के अलावा, शोध की ग्राम प्रजातन्त्री पद्धति की 
सराहना करने वाला भी एक प्रस्ताव था | रियासतों में बसने वाले श्रादि- 
वासियों के प्रति रियासती सरकारों और समाज के उनकी प्रगति में बाधा 
डालने वाले रुख पर अफसोस प्रकट करते हुए उनसे अपने ऐसे रुख को 
बदल कर उनके प्रति सहायक बनने को कह्दा गया । 


एक प्रस्ताव रियासतों के अ्प्रगतिशील दख की निन्‍दा करने वाला 
मी था। 


संगठन को शुद्ध, अनुशासन बद्ध और मजबूत थनाने की दृष्टि से 
स्टेगिंडग कमिटी ने इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव किये थे। 
एक मैं यह आदेश है कि कम्यूनिस्ट और रायिस्ट पार्टी के सदस्यों को 
परिषद या परिषद की किसी सम्बद्ध संस्था की कार्यसमिति में अथवा उसके 
संगठन में किसी चुने हुए पद पर नहीं रक्खा जाय । और दूसरे में परिषद 
के तथा उससे संलझ तमाम संस्थाओं के सदस्यों को आदेश है कि वे एक 
दूसरे की या संगठन की किसी कमिटी की राय पर निणय की आम समाओं 
में या अखबारों-प्चों में सावंजनिक रूप से आलोचना नहीं करें। बल्कि 
अपनी बांत संम्धन्धित समिति में रक्खें और श्रगर वहाँ सुनवाई या उपाय 
न हो सके तो उससे ऊपर की कमिटी में अपनी बाद भेजें । ... 7. 


रियासत और देशव्यापी जागृति ४४ 
नरेन्द्र मश्डल की घोषणा 


असल में सन्‌ १६४५ में जब से कार्यसमिति के सदस्य रिहा हुए 
देश का वावाबरण बड़ी तेजी से बदलवा जा रहा था पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने सारे देश में घूम कर मानों ब्रिजली का संचार कर दिया | जब तक 
वे देशीराज्य लोकपरिषद के सभापति नहीं हुए थे वब तक उनके विचार 
बड़े उग्र थे | कभी कभी तो वे यह भी कह जाते कि खतन्त्र भारत में 
नरेशों के लिए कोई स्थान नहीं होगा । परन्तु लोकपरिषद के सभापति 
होने के बाद उनकी भाषा सौम्य होने लगी | पहले वे रियासतों में जाना 
पसन्द नहीं करते थे । पर अब की बार रिद्दा होने पर काश्मीर, जयपुर, 
जोधपुर आ्रादि रियासतों में वे गये और वहाँ उनका स्वागत सत्कार भी 
अच्छा हुआ | उनकी भाषा भी नरेशों के प्रति सौम्य होने लगी। इसका 
कारण यह नहीं था कि उनके श्रादश्शं या विचारों में कोई अ्रन्तर हो 
गया । बल्कि यह था कि नरेशों को स्व्राधीनता के श्रान्दीलन की तरफ 
खींचने की उनकी उत्सुकवा ने उनके व्यवद्दार में यह परिवर्तन कर दिया | 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम भी हुआ । नरेश जो अब तक उनसे चॉकते थे 
उनके नजदीक आने लगे | अ्रपने दिल की बातें करने लगे और रियासतों 
के आन्दोलनों को भी बल पहुँचा । उदयपुर के अ्रधिवेशन ने तो रियासतों 
के सारे संकोच को तोड़ दिया । इस अधिवेशन में मेवाड़ की सरकार ने 
स्वागत समिति की हर तरह से सहायता की । खुद नरेशों के मानस में भी 
प्रत्यक्ष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लगा। इसका कारण केवल 
भारतीय जाग्रवि ही नहीं थी । सांसारिक परिस्थिति के कारण ब्रिटेन की 
स्थिति बहुत. नाजुक हो गई। ओर खुद उसे भीतर से ऐसा महसूस होने 
लगा कि अब झगर संसार की एक बड़ी सत्ता के रूप में उसे अपना 
अस्तित्व कायम रखना है तो साम्राज्य के सभी अंगों के सम्बन्धों में 
संशोधन करके उनको . मित्र बना लेना होगा। इस दिशा में उसने 
हिन्दुस्तान में भी प्रयन जारी कर दिया । औरता० १८ जनवरी १६४६ को 


५६ -.. रियासतों का सवाल 


नरेन्द्र मण्डल की जब्र बैठक हुई तो इसमें वाइसराय ने अपनी नई 
नीति का स्पष्टीकरण करते हुए. नरेशों को आने वाले युग की कुछ 
 अस्पष्ट सी रेखा बताई। और नरेशों से आग्रह किया कि थे इस नग्रे 
परित्र्तन के लिये अपने आप॑ को तैयार कर लें । अपने भाषण में 
 बाइसराय ने जहाँ नरेशों को आश्वासन दिया कि नरेन्द्र मण्डल 'की 
सम्मति लिए बगैर उनकी वर्तमान स्थिति और अ्रधिकारों में कोई परिवर्तन 
नहीं किया जायगा । वहाँ उनकी यह भी आश्राभाह कर दिया कि उन्हें 
अपने शासनों में समयानुकूल परिवर्तन करने होंगे। 


यह घोषणा हो जामे के बाद स्वमावतः लोगों ने यह उम्मीद की थी 
कि नरेन्द्र मएडल के चान्सलर और. उनके नरेंश.. भाई ,तुरन्त ही अपने 
शासनों में इसके अनुकूल सुधार करंगे। परन्तु आज तक इनके शासनों में 
कोई अन्तर नहीं हुआ है। वहाँ आज तक ज्यों का त्यों पहले का सा 
अन्धकार बना हुआ हे | परन्तु कालचक्र बगबर झपनी गति से बढ़ता 
गया । पा + 7४ ५ 

ता० श्ट्र जनवरी १६४६ को ,नरेद्र मण्डल के झषिश्रेशन में मुख्य 
शजनेत़िक प्रस्ताव पेश. करते हुए मण्डल के चान्सलर,नृवाबू, भोपाल ने 
नीचे लिखी महत्वपूण घोषणा की आर ० 
6. . ६. पिछले छुः वर्षों से संसार पर एक सहात्त संकट, छाया हुओ था । 
परजिन ताकतों नेःशान्ति को भंग क्रिया उनकी 'पराजय हुँई। युद्ध मी 
समाप्त हुझा | पर हस अमीष्ट शान्ति और 'धुख् के युझ्र से 'झंबं" मी दूर 
हैं। आज भी संसार पर एक प्रकार का:पध्य/ का आलंक॑ छाया हुआ है'। 
छोटे घड़े सभी राष्ट्र उससे बेचने हैं:और' में एक दूसरे को भय और शंका 
की दृष्टि से देख रहे हैं। मित्र राष्ट्रों ते इन मेंदों और वैमनस्यों की' शान्ति- 
पूर्वक: बूर: करने काजो साहस :भरा यत्न किया है बह. प्रशंसनीय' है| 
अगर बह न किया जाता तों ये-मतंभेद और भैगड़े संसार की,-ऐसे सुकद 
मेँ ड्ाज्ञं,देते जिप्नते उसका, निलना,असंभ्रव हो जाता ।?, * ...... डी 


रियासते श्रोर देशव्यापी ण्छ 


२ परन्तु यह संसार व्यापी महान्‌ संगठनः तभी सफल होगा जब 
उसके सदस्य राष्ट्र और उनके निवासी मानवता की सेवा के लिए न्याय, 
सहिष्णुता और सहयोग का निःस्वार्थ भाव से आचरण करेंगे। क्योंकि 
इन गुणों के बगैर कभी कोई राष्ट्र ओर जातियाँन तो एक साथ रह 
सकती हैं और न तरकी कर सकती हैं | 


३ यही बात हमारे अपने देश के बारे में भी हे । बदकिस्मती से 
आज मतभेदों और नाइत्तफाकी के कारण हम छिल्न-विच्छिन्न हो रहे हैं। 
पर यहां भी में उम्मीद करता हूं कि उन्हीं न्याय, सहिष्तुता और सहयोग के 
बल पर हम उस लक्ष्य को पहुंच सकेंगे जिसकी आकांक्षा इस देश के 
राजा से ले कर रंक तक कर रहे हैं। क्या हम में ऐसा एक भी मनुष्य है, . 
जो हमारी इस मातृभूमि को स्वतन्त्र, महान्‌ और सारे संसार में आहत 
नहीं देखना चाहता या यह कि जिस प्रकार प्राचीन काल में मानव जाति 
को ऊपर उठाने में उसने जो जबरदस्त काम किया वैसा वह अब 

भी न करे ! ह 


. अगर हम सब यही चाहते हैं तो आइए इस महान्‌ लक्ष्य को पूरा 
करने में हम सब लग जावे और इसके लिए आवश्यक त्याग करने को 
तैयार हो जावें | हम यह याद रक्‍्खें कि लेने के बजाय देने में अधिक 
आनन्द हे | 


यह जो प्रस्ताव में आज आपके सामने पेश कर रहा हूं इसमें बताया 
गया है कि हम भी भारतवषे की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए 
अपना हिस्सा अ्रदा करना चाहते हैं | पर यह हिस्सा क्या होगा यह अभी. 
से ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता | क्योंकि आज पूरी तस्वीर हमारे 
सामने नहीं है । पर हम इतनो बचन॑ जरूर दे सकते हैं कि न्याय और 
समर्दारी के श्राधार पर भारत की वैधानिक समस्या को हल करने के 
लिए, जो जो भी प्रयत्न किये जावेंगे उनमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा 


४८ रियारूतां का सवाल 


इस दिशा गें एक प्रयत्न के रूप में और रियासतों को कल के भारत 
में अपना हिस्सा अदा करने योग्य बनाने की गरज से में रियासतों मेँ 
वैधानिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में नीचे लिखी घोषणा करता हूँ-- 


१ नरेन्द्र मंडल ने मन्त्रियों की समिति के साथ रियासतों के अ्रन्दर 
वैधानिक सुधारों के विकास के प्रश्न पर चिन्तापूर्वक विचार किया । 
रियासतों की सही सह्दी वैधानिक स्थिति के बारे मे सम्राट की सरकार ने 
पार्लियामैन्ट में पुनः घोषणा कर दी है ओर ताज के प्रतिनिधि स्वरूप 
श्रीमान्‌ वाइसराय ने उसे दोहराया भी है कि “अपने श्रपने प्रजाजनों 
ओर श्यासतों को किस किस प्रकार का शासन-विधान अनुकूल होगा-- 
इसका निर्णय करने का अधिकार उन उन नरेशों को ही है।” इस 
बास्तविक स्थिति को किसी प्रकार भी बाधा न पहुँचाते हुए नरेन्द्र मण्डल 
अपनी नीति को साफ साफ बता देने और उस दिशा में तुरन्त कदम 
उठाने की उन रियासतों को सिफारिश करता है जहाँ ऐसे कदम श्रब तक 
नहीं उठाये गये हैं | 


तदूनुसार नरेन्द्र मएडल के चान्सलर को अधिकार दिया जाता है कि 
वह नरेन्द्र मरडल की तरफ से और उसकी पुर्ण सत्ता से नीचे लिखी 
घोषणा करे-- 


२ उद्देश्य यह है कि प्रत्येक राज्य में तुरन्त ऐसे तंत्र खड़े किये 
जावें जिस में कि राजवंश श्रोर राज्य के प्रदेशों को अ्र्चुण्ण रखते हुए, 
राजा की सर्वोच्च सत्ता का श्रमल वैधानिक वरीकी से हो । रियासतों में 
चुने हुए बहुमत वाली लोकप्रिय संस्थाएं कायम हों जिससे कि राज्य के 
शासन में निश्चित रूप से जनता का निकट और परिणाम कारक सहयोग 
उपलब्ध हो सके | यह मान लिया गया है कि प्रत्येक रियासत के लिए 
ऐसे विधान की तफसीले बनाने म॑ प्रत्येक रियासत की विशेष स्थिति का 
घ्यान रक्‍्खा जायगा । 


रियासत »र दे शब्यापी जागृति ९, 


३ अधिकांश रियासतों ने पहले ही से श्रपने राज्यों में कानूमी राज्य 
ओर जान माल की रक्षा का श्राश्वासन देने वाले कादन बना दिये 
फिर भी जिन रियासतों में अभी यह नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में अपनी 
नीति और उद्देश्यों को साफ साफ शब्दों म॑ प्रकट करने की गरज से 
प्रोष्ति किया जाता है कि रियासतों में प्रजाजनों को नीचे लिखे अत्या- 
वश्यक अधिकारों का प्रा आश्वासन दे दिया जाय और रियासत के 
न्यायरूयों की यह अधिकार दिया जाय कि इनका भंग होने पर वे 
प्रज,जनों को राहत दिलावे । 


अधिकार -- 


(क) कानून के बाहर किसी भी मनुष्य की आजादी न छीनी जाय श्रौर न 
किसी के मकान या जायदाद में कोई घुसे या उससे छीने या जब्त 


करे । 


(ख) हर आदमी को हेवियस कॉपस के श्रनुसर अधिकार होगा । युद्ध, 
विप्लब या गम्भीर भीतरी गड़बड़ी के प्रसंग पर ऐलान द्वारा इस 
अधिकार को थोड़े समय के लिए मुल्तवी किया जा सकेगा | 


६ग) हर आदमी अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट कर सकेगा, 
मिलने जुलने और सम्मेलनों की स्वतन्त्रता होगी, और कानून तथा 
नेतिकता के अ्रविरोधी उद्दे श्यों के लिए बगैर हथियार लिये या फौजी 
ढंग को छोड़ कर लोग एकत्र भी हो सकेंगे | 


(घ) सावंजनिक शान्ति और व्यवस्था का भंग न करते हुए हर आदमी 
की अपने विवेक के श्रनुसार चलने और अपने अपने धर्म का पालन 
करने का श्रघिकार होगा । 


६5) कानून की नजरों में सब मनुष्य एक से होंगे इसमें जात, पाँत, धर्म 
विंधास का ख्याल नहीं किया जायगा | 


६० रियासतों का सवाल 


(च) सावंजनिक (सरकारी) पद, प्रतिष्ठा या सत्ता का स्थान, या व्यापार- 
पेशा वगेरा में जात-पांत धर्म मतमतान्तर या विश्वास के कारण किसीः 
पर कोई केद न होगी | 

(छु) बेगार नहीं रहेगी । 

४ यह पुनः घोषित किया जाता है कि शासन नीचे लिखे सिद्धान्तों 
पर आधारित होगा और जहाँ इन पर अ्रमी तक अ्रमल नहीं दो रहा है,. 
कठोरता पृव॑ंक्र इस पर अमल कराया जायगा-- 

(अर) न्याय दान का काम निष्पक्ष और सुयोग्य व्यक्तियों के ही हाथों में 
रहे । वे शासन विभाग से स्वटन्त्र हों। ओर व्यक्तियों एवं रियासतों: 
के बीच के मामलों का निष्पक्ष निणुय देने की सुव्यवस्था हो । 

(आ) नरेश अपने राज्यों भें शासन विपयक्र ब॒जठ से निजी खर्च को 
बिलकुल अलग बताया करें और राज्य की साधारण आय पर. 
उसका कोई निश्चित और उचित अ्रतुपात मुकरर कर लें। 


(३) कर-भार न्याओचित ओर रूब पर समान हो ओर राज्य की आय का 
एक निश्चित और खासा हिस्सा जनता की भलाई के कार्मो में खास 
तौर पर राष्ट्रनिर्माणकारी महकमों पर खच् किया जाय | 


प यह जोर दे कर सिफारिश की जाती है कि जिन राज्यों में इस 
घोषणा में लिखी «ार्जों पर अरब तक अ्रमल नहीं हो रहा है वहाँ तुरन्त उन 
पर श्रमल शुरू हो जाय | 


६ यह घोषणा नरेन्द्र मण्डल स्वेच्छापृवंक और सच्चे दिल से कर 
रहा है क्योंकि मए्ड त को रिय,सती जनता में और राज्यों के भविष्य में 
पूरा विश्वास है।._ 

यह घोषणा इन निर्णेयों पर सच्चे दिल से और तुरन्त श्रमंल करने 
की नरेशों की इच्छा का प्रतीक है। लोगों को यह उत्तेत्तर भय और 


रिथासतें ओर देशव्यापी जाथति ६१ 


अभाव से मुक्त करे लोग मन और वाणी में अधिक स्व॒तन्त्र हां और 
पारस्परिक स्नेह सहिष्णुता, सेवा और उत्तरदायित्व के मजबृत आधार 
'पर इसका उत्तरोत्तर विकास श्रौर परिवद्ध न हो । 


इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विचारों और उद्द श्यों को भूतकाल 
में बार बार और बुरी तरह पेश किया गया है। में आशा करता हूँ कि 
'इस प्रस्ताव की भ.षा और नरेन्द्र मएरडल की तरफ से की गई यह घोषणा 
अब भविष्य में किसी प्रकार की शंकाओं के लिए गुंजाइश नहीं रहने 
देगी | इससे अधिक और में क्या कहूँ | श्राशा हे शाप इस प्रस्ताव को 
मंजूर करेंगे | प्रस्ताव यों है-- 


“नरेन्द्र मएडल यह दोहरा देना चाहता हैं कि देश श्रपने पूर्ण 
दविकास की स्थिति को तुरन्त पहुँचे इस सम्बन्ध में तमाम लोरों में जो 
भावना है उसमें र्यासतें पूर्णतया शरीक हैं, और वे भारतवर्ष की वैधा- 
#निक गुत्थी को सुलभाने में श्रपनी शक्ति मर पूरा हाथ बंट!बेंगी ।” 
श८ जनवरी १६४६ 


मंत्रि मण्डल का मिशन 


नरेन्द्र मरडल की बैठक के साथ साथ इंग्लेंड में इस सम्बन्ध में 
चर्चाएं चल रही थीं कि भारतीय समस्या को किस प्रकार मुलभाया 
जाय । और इनका अन्तिम निर्णय इस निश्चय में हुआ कि मन्त्रिमण्डलों 
से वजनदार ओर अधिक से अधिक अ्रनुभत्री सदस्यों का एक मिशन 
भारत भेजा जाय | वह भारतीय नेताओ्रों से तथा सभी पक्तों से बातचीत 
करे और इस प्रश्न को हल कर के ही आवे | उसे इस सम्बन्ध में सभी 
आवश्यक श्रधिकार भी दे दिये जावं। इस निणय की घोषणा करते हुए 
इंग्लड के प्राइम मिनिस्टर क्र मेन्ट ऐटेली ने ता० १४ मार्च को पालिया- 
मेन्ट में जो घोषणा की उसमें बवाया था कि “भारतमन्त्री ला पेथिक 
लॉस्स, सर स्टफोर्ड क्रिप्स तथा मि, वि. एलेग्जाण्डर जैते तीन 


दर रियालतों का सवाल 


अत्य त बजनदार ओर अ्रनुभत्री साथियों को म-त्रमएडल की वरफ से 
भारतवर्ष भेजने का निश्चय किया गया है | 


"मेरे ये साथी इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान जा रहे हैं कि वे उस जल्दा 
स॑ जल्दी और अधिक से अधिक पु्णं आ्राजादी हासिल करने में 
संपूर्ण सहायता करें । आजकी सरकार के स्थान पर वहाँ किस प्रकार का 
शासन कायम किया जाय इसका निर्णाय ठो खुद हिन्दुस्तान ही करेगा। 
हाँ उसका यह नियाय करने के लिए तुरत एक सभा बनाने में जरूर पूरी 
सहायता करना चाहते हैं । 


“में आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश कामनवेल्थ 
(राष्ट्र संघ ) में रहना पसन्द कनगी, मुझे निश्चय है कि इस निर्णय से 
उसे बहुत लाभ होगा | 

पर यद्द निशय वह अपनी स्वेच्छा से ही करे, ब्रिटिश राष्ट्र संघ या 
साम्राज्य बाहरी बन्धचनों के आधार पर नहीं बना है | वह स्वतन्त्र 
राष्ट्र का स्वेच्छापुतक बनाया गया संघ है ! पर अगर हिन्दुस्तान एक दस 
स्वतंत्र भी हाना चाहे तो हमारे राय म उरे इसका अधिकार है। यह 
परिवर्तन जितना भी श्र.सान ओर शान्तिपुर्"ण हो सके उसे ऐसा बना 


देना हमारा काम है।” 
१६ मह्े की घोषणा 


इस घोषणा के. अनुसार एण अधिकार ले कर मन्त्रिमएहल का 
मिशन हिन्दुस्तान आ्राया | उसके तीनों सदस्यों ने हिन्दुस्तान्न पहुंचते. ही 
भारतवष के प्रधान राजनैतिक दलों से मिल कर अपनी चचायें शुरू कर दी। 
ये चर्चायें बहुत लम्बी चलीं | उनकी कोशिश यह थी कि ये प्रधान दल 
अआपस में मिल कर खुद ही कोई सर्वसम्मत योजना बनाबें | पर ऐसा नहीं 
हो सका | अन्त में ता० १६ मई को मिशन ने एक वक्तव्य में अपना 


रियासतें और देशव्यापी जागृति ६३ 


निर्णय और योजना प्रकाशित कर दी | इस योजना में बताया गया था 
कि विधान-परिपद तथा अस्थाई सरकार का निर्माण होकर अब शीघ्र ही 
विधान बनाने का काम जारी होने वाला है। वक्तव्य में सबंसंमत योजना 
बनाने के प्रयत्नों की असफलता का जिक्रश्कैरने के बाद कहा गया है कि 
“जुर्सालम लीग के समर्थकों को छोड़ कर लगभग सब ने एक मत से भारत 
की एकता के पक्ष में अपनी इच्छा प्रकट की है | पर इसने हमें हिन्दुस्तान 
के बटवारे की संभावना पर निष्पक्ष भाव से और . बारीकी से विचार 
करने से गेका नहीं | मुसलिम लीग चाहती है कि हिन्दुस्तान के दो हिस्से 
स्वतंत्र राज्यों के रूप में अलग कर दिये जावे | इनमें से पहले हिस्से में 
५ज;ब, सि-घ, सीमाप्रान्त और ह्रिटिश बलूचिस्तान हो और दूसरे में बंगाल 
तथा आसाम । इन प्रान्तों की सीमाओं को बाद में निश्चित किया जा 
सकता है | परन्तु पाकिस्तान सिद्धान्त के रूप में पहले मंजूर कर लिया 
जाय | इस माँग के समर्थन में दो दीलीलें हैं-- 


१ जिन प्रान्तों में मुसलिम बहुमत है वहाँ शासन किस प्रकार का हो 
यह निणय करने का अधिकार मुसलमानों को हो। 


२ और शासन तथा आर्थिक दृष्टि स यह योजना व्यावहारिक बन 


जाय इसलिए इसमें, कुछ मुस्लिम अल्पमत वाले प्रदेश और जोड़ 
दिये जावे । 


इनमें से पहले हिस्से में २२६ लाख श्रर्थात्‌ ६२ प्रतिशत मुसलमान 
ओर लगभल ३८ प्रतिशत गैर मुस्लिम श्राबादी है। और दूसरे हिस्से में 
३६४ लाख शञर्थात्‌ ५१३ प्रतिशत मुस्लिम तथा ४८३ प्रतिशत गैर 
मुसलिम श्राबादी है | इसके श्रलावा दो करोड़ मुसलमान शेष प्रान्तों में 
बटे हुए हैं । 


इन अ्रंकों से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की मांग के अ्रनुसार हि-दुस्तान 
से ये दो हिस्से पाकिस्तान के रूप में अलग निकाल दिये जावे तो भी (१) 


च्ड क्‍ रियासतों का सवाल 


अल्पमत की समस्या हल नहीं होगी फिर (२) पंजाब, बंगाल और श्रासाम 
के जिन जिलों में मुसलमान कम संख्या में हैं उन्हें पाकिस्तान में 
जोड़ देना केसे न्याय संगत होगा हम नहीं समझ पाते । पाकिस्तान के 
पक्त में जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वे सब दलीलें इन जिलों को 
पाकिस्तान में न जोड़ने के पक्त में दी जा सकती हैं। 


तब्र क्या इनको छोड़ कर पाकिस्तान बनाया जा सकता है ओर उस 
पर कोई समभौता हो सकता है १ (३) खुद मुसलमान ही इसे अव्यावह्वारिक 
. मानते हैं | फिर (४) हम भी यह निश्चित रूप से मानते हैं कि इस तरह 
_ पंजाब और बंगाल के टुकड़े टुकड़े करना वहाँ की जनता के बहुत बड़े 
हिस्से की इच्छा और हितों के प्रतिकूल होगा | फिर (५) ऐसे ढुकड़े 
करने से सिख जाति भी दो टुकड़ों में बट जायगी। इसलिए हम बरबस 
इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि न तो बड़ा पाकिस्तान और न छोटा 
पाकिस्तान जातीय समस्या को हल कर सकेगा। 


इन श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण दलीलों के अलावा (६) शासन, श्रर्थ श्रौर 
: सैनिक दृष्टि से भी देश का विभाजन हानिकर होगा । (७) रेल, डाक और 
तार विभागों की रचना संयुक्त भारत के आधार पर ही की गई है। 
: उसको तोड़ने से दोनों हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचेगा । (८) देशरक्षा 
का प्रश्न और भी महत््वपुर्ण है | इसको तोड़ने में फ़ौज की मजबूती और 
एकता तो नष्ट होगी ही, पर देश की रक्षा में भयंक्र खतरे खड़े हो 
जावेंगे । (६) खण्डित भारत के किस हिस्से के साथ रहें यह निश्चय 
करने में रियासतों को भी तो बढ़ी कठिनाई द्ोगी श्रोर अंत में भोगोलिक 
दृष्टि से ये दो हिस्से एक दूसरे से इतनी दूर (७००) मील हैं कि युद्ध- 
काल और शान्ति के समय भी इनको अ्रपने बीच के आ्रावागमन के संबरन्धों 
के लिए हिन्दुस्तान की मरजी पर निर्मेर रहना पड़ेगा ! 


. इसलिए हम ब्रिटिश सरकार को यह सलाह देने में असभर्थ 
हैं कि वह अपनी सत्ता को दो स्वतंत्र राज्यों में बाँठ दे। 
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पर मुसलमानों को जो वाघ्तबिक भय है उसका भी हमें पूरा पूरा ख्याल 
है इस भय को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना पेश की है उसके 
अनुसार देश रक्षा, आ्रावागमन के साधन और वैदेशिक विभाग जैसे कुछ 
विषयों के श्रपवाद के साथ प्रान्तों को संपूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गईं है । 

कांग्रेस ने इस योजना में यह भी गुंजाइश रक्‍्खी है कि जो प्रान्त 
शासन और श्रर्थ के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर किये जाने वाले संयोजन में 
भाग लेना चाहें वे इन उपर्यक्त श्रनिवार्य विषयों के अलावा अन्य कुछ 
विषय भी स्वेच्छापूर्वक केन्द्र को सौंप सकते हैं । 

इस योजना में कई कठिनाइयाँ बताने के बाद मिशन ने रियासतों के 
प्रश्न पर लिखा है--- 

“अपनी सिफारिश पेश करने के पहले दम ब्रिटिश भारत और 
रियासतों के सम्बन्ध पर विचार कर लें। यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि 
'ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद--चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र संघ के 
साथ रहे या अ्रलग--रियासतों और ब्रिटिश सम्राट के बीच अ्रब तक जो 
सम्बन्ध रहा है वह श्रव आगे नहीं रह सकेगा । हिन्दुस्तान में सावंभौम 
सत्ता न तो सम्राट के हाथों में रह सकती है और न वह नई सरकार को 
सोपी जा सकती है। 

रियासतों के जिन जिन लोगों से हम मिले वे सब इस बात की मानते 
हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमें यह श्राश्वासन दिया है कि हिन्दस्तान मैं श्राने 
वाले इस नवीन परिवतेन को वे पसन्द करते हैं और उसमें सहयोग देने को 
भी तैयार हैं । इस सहयोग का ठीक ठीक रूप क्‍या होगा यह तो विधान 
बनाते समय आपसी बातचीत में तय होगा | और यह भी कोई जरूरी बात 
नहीं कि इसका स्वरूप सवन्र एक सा होगा | इसलिए नीचे वाले पैरों. में 
रियासतों के बारे में हम इतनी तफसील में नहीं गये हैं | 

हमारी योजना. इस प्रकार है-- 

(१) हिन्दुस्तान की. एक यूनियन ( संघ ) हो, जिसमें ब्रिटिश भारत 
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और रियासतें भी हों। और उसके अ्रधीन वैदेशिक आवागमन तथा देश 
रक्षा के विभाग हों । इन महकरमों के लिए लगने वाला आवश्यक खर्च 
निकालने के लिए कोष एकत्र करने का अधिकार भी इसयूनियन को हो। 


(२) यूनियन का एक मन्त्रि मएडल और धारा सभा भी होगी जिसमें 
ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि हूं;गे । 


अगर कोई ऐसा सवाल श्रावे जिसमें कोई बड़ा जातीय प्रश्न उपस्थित 
होता हो, तो उसके निर्णय के लिए दोनों जातियों के उपस्थित और बोट- 
देने वाले सदस्यों तथा तमाम सभा में उपस्थि। ओर बोट देने बाले सदस्यों. 
की बहुमति कसरत राय लाजिमी होगी | 


(३) यूनियन के विषयों को छोड़ कर तमाम विषय और सारी सत्ता- 
जिसका निर्देश नहीं कर दिया गया है--प्रान्तों के अधीन होंगे । 


(४) यूनियन को जो विपय सौप दिये जावे उनको छोड़ कर श्रपनी 
सारी सत्ता और विपय रियासतों के अपने अधीन होंगे । 


(४) प्रान्तों को अपने गुट बनाने की आजादी होगी जिनकी अ्रपनीः 
धारा सभा ओर मन्त्रिमण्डल भी होंगे। प्रत्तेक गुट यह भी निर्णय कर 
सकता है कि वह किन सामान्य प्रान्तीय विषयों को श्रपने हाथ में ले 
सकता है | 

(६) यूनियन ओर प्रान्यों के विधान में भी यह धारा रहे कि जिसके 
आधार पर कोई भी प्रान्त श्रपनी धारा सभा क्री बहुमति से शुरू में दस 
बर्ष और फिर हर दस वर्ष बाद अपने प्रान्‍# के विधान पर पुनर्विचार 
कर सके | 


विधान परिषद का संगठन इस प्रकार हो -- 


(१) परिषद में प्रतिनिधित्व जनता की श्रावदी के आधार पर--फी 
दस लाख पर एक प्रतिनिधि इस हिसाब से होगा । 
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(२) प्रत्येक प्रान्त में प्रधाग जातियों की जेसी आबादी होगी 
उनकी संख्या के अनुसतार इन प्रतिनिधियों की संख्या जातियों में बंट 
जायगी | 

(३) [ वास्तब में यह प्रत्निधि जनता के द्वारा ही बालिग मता- 
घिकार के आधार पर चुने जाने चाहिए। परन्तु आज इस तरह के 
चुनाव में श्रनेक कठिनाइयाँ हैं और बहुत अधिक विलग्ब हो जाने की: 
संभावना है | इसलिए |] इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय धारा 
सभाश्रों के सदस्य द्वी लातिवार कर लेंगे । 

परिषद के लिए तीन प्रधान जातियां मानी गई हैं-- 

१ जनरल 
२ मुस्लिम 
३ सिक्‍्ख 


छोटी छोटी जातियों को उपयु क्त नियम के अनुसार या तो स्वतंकऋ 
प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता या बहुत थोड़ा मिल सकता है | इसलिए. 
उनको जनरल विभाग में शामिल कर दिया गया है । 


प्रान्तों तथा रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 


सेक्षन . जनरल मुमलिम कुल 
गदरास "००० उप हा ४६ 
बम्बई ** १६ २ २१ 
युक्तप्रान्त *** ४७ षर उप, 
बिहार *** रेह ६ ३६ 
मध्य प्रदेश ० 8 १ १७ 
उड़ीसा ००० ९ 6 ९ 
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सेक्षन 3. जनरल मुसलिम सिक्‍्ख कुल 
पंजाब ४०% १६ ४ श्द्ध 
सीमा प्रात गज के ३ ० ३ 
सिन्ध *०० ९१ ३ हे ड 
& २२ है. ३४ 
सेच्चनन 2 जनरल मुसलिम कुल 
बंगाल *** २७ ३३ ६० 
आसाम *** ७ | १० 
रेड ३६ ७० 
ब्रिटिश भारत के २६२ । | 
+ रियासतों के ६३ | रै८* 
दिल्ली (8) १ 
अजमेर (/) १ 
ब्रिटिश बलूचिस्तान १ 
रेध८ 


उद्द श्य यह है कि विधान परिषद के अंतिम अश्रधिवेशन में रियासततों 
को पर्यो्त प्रतिनिधित्व दिया जाय | यह आबादी के अनुसार ६३ से अधिक 
नहीं होगा । इन प्रतिनिधियों का चुनाव केसा हो यह आपसी बातचीत 
द्वारा तव कर लिया जायगा | शुरू शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व ८क 
बनगोशियेटिंग कमिटी करेगी । ( जो रियासतों द्वारा बनाई जावेगी ) 


काये पद्धति-- 
(१) परिषद की बैठक नई दिल्ली में होंगी 
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(२) पहले अ्रधिवेशन में नीचे लिखे काये होंगे-- 

(%) कार्यक्रम का निश्चय 

(ख) सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव 

(ग) नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यक जातियाँ, कबीलों और आरदिमवासी 
सम्बन्धी प्र श्नों पर सलाह देने वाली कमिटी की नियुक्ति: 

(३) इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन ( 2. 3. (०, ) विभागों/ 
में बंद जावेगे । और वे नीचे लिखे काम करेंगे-- 

(क) अपने अपने विभाग के प्रान्तों के लिए विधान बनाना | 

(ख) इन प्रान्तों के ज्षिण कोई सम्मिलित विधान बनाने या न बनाने के 
बारे में निश्चय करना | 

“ग) अगर ऐसा सम्मिलित विधान बनाने का निश्चय हो तो उसके विषयों 
का निर्शय करना | 

प्रान्तों को इन समूहों से अलग होने का अधिकार रहे । 

(४) इसके बाद तीनों सेक्षनों के तथा रियासतों के प्रतिनिधि बैठ कर 
यूनियन का विधान बनावेगे। 

(५) यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद में ऊपर पैराग्राफ १४ 
में लिखी बातों में फक करने वाले अथवा कोई बड़ा जातीय सवाल खड़ा 
करने वाले प्रस्ताव का निर्णय दोनों गे से प्रत्येक जाति के सदस्यों के 
बहुमत से होगा । परिषद के अध्यक्ष इस बात का निर्गाय देंगे कि कौन सा 
प्रस्ताव महत््वपूण जादीय सवाल खड़े करता है | ओर दो में से किसी 


एक जाति के भी सदस्य अमर बहुमत से माँग करें कि सभापति अ्रपना 
निर्णय देने से पहले फेडरल कोर्ट की सलाह लेवें । 


(६) नये विधान का अ्रमल शुरू हो जाने के बाद अगर कोई प्रान्द 
चाहे कि जिस ग्रप में उसे रक्‍्खा गया है उसमें वह न रहे तो वह उससे 
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अलग हो सबेगा | नये विधान के श्रनुसार किये गये चुनाव हो जाने के 
आद नई धारा सभा यह ( अलग होने का ) निर्णय करेगी | 

७ गागरिकों, अल्पसंख्यका तथा कबीलों ओर आदिम निवासियों के 
मौलिक अ्रधिकारों के बारे में सलाह देने वाली समिति में सम्बन्धित 
जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा | कमिटी यूनियन की परिपद 
को रिपोर्ट देगी कि-- 
(क) मोलिक अधिकार क्‍या कया होंगे ! 
[ख) अल्पसंख्यकों के बचाव की क्‍या क्‍या तनवाजें हों ? 
(ग) कब्रीलों के तथा आदिम वासियों के शासन की योजना क्‍या हो! 


(घ) इन अधिकारों का समावेश प्रान्दीय ग्रुप के या केन्द्रीय विधान 
में कर लिया जाय अ्रथवा नहीं ! इस विषय में भी यह कमिटी 
सलाह देगी । 

(८) वाइसराय तुरन्त प्रान्तीय धारा सभाओं से विनन्ति करेंगे कि 
वे अपने अपने प्रतिनिधियों के चुनाव तुरन्त कर लें। और रियासतों से 
कहेंगे कि वे निगोशिएटिंग कमिटी बना लें | 


(६) आशा है कि विधान बनाने का काम यथासम्मव जल्दी से 
शुरू हो जावे | ताकि श्रस्थाई सरकार का काम छोटे से छोटा हो सके। 
यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद और युनाइटेड क्िंगडम के बीच 
इस सत्ता परिवतन के कारण उतप्न होने वाले कुछ विषयों के बारे में 
एक सन्धिनामा बना लेना जरूरी होगा । 


एक तरफ जहाँ विधान बनता रहेगा दूसरी तरफ देश का शासन तो 
जारी ही रहेगा | इसलिए हमारी राय में यह श्रत्यन्त जरूरी है कि देश में 
अ्रघान दलों का समर्थन प्राप्त अस्थायी सरकार की तुरन्त स्थापना 
कर दी जाय | भारत की सरकार के स।मने जो कठिन काम हैं वे इस 
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रियासत और देशव्यापी जागृति रे 


मध्यकाल में अधिक से अधिक सहयोग के साथ हों यद्द बहुत जरूरी है । 
इस सम्बन्ध में वाइसराय ने बातचीत भी शुरू कर दो है उन्हें आशा हे 
कि वे बहुत जल्दी ऐसी श्रस्थाई मरकार की स्थापना कर लेंगे जिसमें युद्ध 
मनन्‍्त्री सहित सभी जिम्मेदारियाँ भारत की जनता के संपूण विश्वास का 
'उपभोग करने वाले नेताओं के द्वार्थों गे हं.गी । 


ब्रिटिश सरकार भी इस सरकार को शासन + तथा इस पर्विदन को 
सरलता और शान्ति पूर्वक लाने में पूरा सहयोग देगी 


इन प्रस्तावों से श्राप को शायद पूणु संतोष न हो | पर भाग्तवर्ष के 
इतिहास में इस अत्यंत्र महत्त्वपूर्ण प्रसंग पर राजनैतिक दूरदर्शिता का यह्द 
तकाजा है कि आप मेल जोल से फाम लें और करें | जरा सोचे कि 
अगर इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया गया तो नतीजा क्‍या होगा ? कितनी 
भयंकर मार काट, अव्यवस्था और ग्रह युद्ध होगा | इसलिए हम इस 
आशा! के साथ इन प्रस्तावों को आप के सामने पेश करते हैं कि वे 
'उसी सद्भाव के साथ मंजूर कर लिये जावेंगे, जिसके साथ उन्हें पेश 
किया गया है हिन्दुस्तान का भला चाहने वाले तमाम सज्जनों से हम 
अपील करते हैं कि श्रपनी अपनी जाति तथा स्वार्थों से ऊपर उठ कर 
चालीस करोड़ के हितों का ध्यान रख कर जो कुछ करना चाहें करे। 


सन्धियों ओर सावेभोम सत्ता पर नरेन्द्र मरडल के 
सान्खलर को मिशान द्वारा मेजा गया स्पष्टीकरण 


१ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में साधारण सभा में जो वक्तव्य 
दिया है उससे नरेशों को यह आश्वासन दिया था कि सन्धियों और सुलह- 
नामों से जो भ्रधिकार नरेशों को प्राप्त हैं उनमें बगैर उनकी स्वीकृति के कोई 
भी परिवतन करने का उद्देश्य सम्राट का नहीं है। इसके साथ ही 
4 सम्राट को नरेशों की तरफ से ) यह कहा गया था कि इन बात चीत के 
फल्ल स्वरूप.ढोई परिवर्तन करना तय हुआ तो नरेश भी उसके लिएं 


७२ रियासतों का सवाल 


अपनी स्त्रीकृति देने से नाहक इन्कार नहीं करेंगे। इसके बाद तो नरेन्द्र 
मण्डल ने यह कह कर कि नंरश भी सारे देश के साथ यही चाहते हैं कि- 
भारतवर्प जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त करे उपयुक्त 
आ्राश्वासन का समर्थन कर दिया है | सम्राट की सरकार ने भी अ्रब यह 
प्रोषणा कर दी है कि यदि हिन्दुस्तान की भावी सरकार या सरकारें 
स्वतन्त्रता चाहेंगी तो उनकी राह में रुकावट नहीं डाली जावेंगी। इस 
घोषणा का असर यह हुआ है कि हिन्दुस्तान के भविष्य के विषय में 
जिन्हें कुछ भी दिलचस्पी है, वे सव चाहते हैं कि हिन्दुस्तान आजाद 
हो--फिर चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्रसंघ के साथ रहे या अलग। हिन्दुष्तान. 
की इस इच्छा की पूर्ति में सहायता करने के लिए मिशन यहाँ आया है | 


२ जब तक कि नया विधान बन कर हिन्दुस्तान में नई सरकार स्थापित 
हो कर पूरी तरह से स्वराज्य का उपभोग नहीं करने लग जाता यहाँ 
सावभीम सत्ता ( अंग्रेजों की ही ) रदेगी। पर उसके बाद ( स्वतंत्र सरकार 
कायम हो जाने पर ) ब्रिटिश सरकार अपनी यह सावंभोमता किसी भीः 
सूरत में नई सरकार को न तो सोंप देना चाहती है ओर न वह ऐसा कर 
ही सकती दे | 


३ इस बीच देशी रियासते हिन्दुस्तान के लिए नया विधान बनाने 
में महत्त्वपूर्ण भाग अदा कर सकती हैं। और सम्राट की सरकार से 
रियासतों की तरफ से कहा गया है कि उनके अपने तथा सारे देश के हित 
को ध्यान में रखते हुए वे इस विधान के बनाने में अपना हिस्सा श्रदा 
करना चाहते हैं और उसके बन जाने पर उसमें अपना उचित. स्थान भी 

ण॒ करना चाहते हैं | इसमें उन्हें पूरी अनुकूलता हो इस दृष्टि से अपने 
राज्यों में वे अपनी शक्ति भर. ऐसे तमाम सुधार करेंगे जिससे उनका 
शासन ऊंची से ऊंची श्रेणी-का बन सके । इससे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति 
बढ़ेगी ही । और जो रियासत छोटी हैं तथा अपने साधनों. की कमी के . 
कारण शासन को इतना ऊचा उठाने में अ्रसमर्थ हैं, वे शासन के लिए 


रियासते और देशव्यापी जागृति ७ 


अनेक मिल कर ऐसी संयुक्त इकाइयाँ बना लेंगी जिससे नई व्यवस्था में 
वे ठीक बैठ सकें । अगर रियासती संरंकारों ने अपनी जनता के साथ 
नजदीक का और रोजमर्रा का संपक श्रमी क्रांयम नहीं किया है तो इस 
निर्मौण-कार्य में राज्य के अन्दर प्रांतिनिधिक संस्थाश्रों की स्थापना कर के 
वह कर । इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी ही । 

४ इस बीच के काल में रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ शअ्थ 
शोर कोष जैसे सामान्य विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना पड़ेगा । रियासतें 
नई वैधानिक व्यवस्था में शरीक हाँ या न हों यह बातचीत और मशविरा 
जरूरी है और इसमें काफी समय लगेगा । जब्र नई सरकार स्थापित होगी 
शायद ठब्र तक यह बातचीत अ्रंधूरी भी रहे | ऐसी सूरत में शासन 
सम्बन्धी असुविधायें खड़ी न हो इसलिए रियासतों श्रौर नई सरकार या 
सरकारों के बीच कोई ऐसा समझौता कर लेना जरूरी होगा कि जब तक 
कि इन सामान्य विषयों के सम्बन्ध में नये इकरारनामे नहीं बन जाते 
तत्कालीन व्यवस्था में ही.जारी रहें.। इस बिषय में अगर चाहः गया तो 
ब्रिटिश सरकार और सम्राट के प्रतिनिधि अ्रपनी तरफ से शक्ति भर 
आवश्यक सहायता करे । 

._* जब ब्रिटिश भारत में संपूण सत्ताधारी नई स्वराज्य सरकार या 
सरकार कायम हो जावेगी तब सम्राट की सरकार का इन सरकारों पर 
ऐसा असर या प्रभाव नहीं रह सकेगा कि वह सावभौंम- संत्ता की जिम्मे- 
वारियों को अदा कर सके | फिर वे यह भी कल्पना नहीं कर संकते कि 
इसके लिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजी फौजें रक्ली जा सकेंगी। इस प्रकार तंक 
: - से भी यह साफ है और रियासतों की तरफ से जो इच्छा प्रकट की गईं 
है उसे ध्यान में रखते हुए. भी सम्रांड' की सरकार सावंभौम सत्ता का 
अमल करना छोड़ देगी | इसका अश्र- यह है. कि-सपम्राद के साथः 
के इस सम्बन्ध से रियासदी को जो अधिकार प्रांत हैं" वे खंत्म हो जायेंगे” 

और. रियासतों. ने अपने जो अधिकार सार्वभौम सत्ता को सौंप दियें थे दें 
वापिस रियासतों के पांस लौट बावगे। #. 
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इस प्रकार रियासरतों और ब्रिटिश भारत तथा ब्रिटिश क्राउन 
( सम्राट ) के बीच अब तक जो राजनेतिक सम्बन्ध था वह समाप्त हो 
जावेगा । ओर इसका स्थान वह सम्बन्ध ले लेगा जो रियासते ब्रिटिश 
भारत की नई सरकार या सरकारों के साथ संघ में शामिल हो कर स्थापित 
करेंगी | अगर यह न हो सका तो वे इन सरकार या सरकारों के साथ 
कोई खास राजनैतिक समभौता या सुलह कर लेंगी । 

[ यह स्पष्टीकरण चान्सलर को ता० १२ मई १६४६ को भेजा 
गया । पर अखबारों में प्रकाशन के लिए यह ता० २२ मई को भेजा गया 


इसके साथ जोड़ी गई टिप्पणी में मिशन ने यह भी कहा है क्ि पार्टी 
लीडसे के साथ उसने बातचीत शुरू की उसके पहले यह लिखा गया था ।] 


नरेशों की प्रतिक्रिया 


अब हम केबिनेट मिशन के वक्तब्य पर नरेशों वथा जनता पर जो 
झतर पड़ा उसका निरीक्षण कर । 

नरेशों की प्रतिक्रिया चेम्बर श्रॉफ प्रिन्सेस श्रथोत नरेन्द्र मस्डल की 
स्टेंरिंडग कमिटी के द्वारा जारी किये गये नीचे लिखे वक्तव्य से प्रकट होती 
है जो ता. १६ मई को नवाब भोपाल ने वाहसराय को लिखे अपने पत्र के 
साथ भेजा था और जो उन्हीं दिनों अखबारों में भी प्रकाशित किया 
गया था--- 

केबिनेट डेलिगैशन की घोषणा पर जरेन्‍्द्र-मण्डल की 

स्टेंण्डिंग कमिटी का वक्तव्य 





के. साथ मिल कर नरेन्द्र मस्डल की स्थाई समिति ने कैबिनेट डेलिंगेंशन दा 
की और वाइसराय की १६ मई वाली घोषणा पर .ध्याव धूर्वक विचार कियां 
कमिटी ने केबिनेट डेलिंगेशन के ठंस मेमोस्ंडम का भी जो कि सुलह 


रियासते और देशव्याथी जाग्रति ३५ 


नामों और सावंभौम सच्चा के बारे में दिया है--गौर से श्रध्ययन किया | 
कमिटी की राय है कि यह योजना हिन्दुस्तान को श्रपनी श्राजादी हासिल 
करने के लिए श्रावश्यक तंत्र तथा श्रागे की बातचीत के लिए न्याय पूर्ण 
आधार प्रदान करती है। सावंभौम सत्ता के बारे में मिशन की घोषणा का 
कमिटी स्तरागत करती है परन्तु बीच की श्रवधि के लिए कुछ तात्कालिक 
ब्यत्रस्था की जरूरत होगी । 


फिर भी याजबा,में कुछ वात ऐसी हैं जिनका खुलासा हो जाना 
जरूरी है | फिर कई जड़ की महत्वपूण बाते बातचीत और निरणय के लिए 
छोड़ दी गई हैं । इसलिए निगोशिग्रेटिंग कमिटी बनाने के लिए बाइ- 
सराय ने जो निमन्त्रण दिया है उसे कमिटी ने स्वीकार कर लिया है और 
आवान्सलर सा, की योजना में बताये अनुसार बहस और बातचीत करने की 
व्यवस्था करने की अधिकार दें दिया है | यह योजना की गई है कि इन 
बातचीतां का नतीजा नरेशों की ग्राम परिषद तथा रियःसत्तों के प्रति- 
निधियों के सामने पेश कर दिया जाय | 


३ अंतःकालीन व्यवस्था के बारे में चान्सलर ने जो नीचे लिखे 
भ्रस्ताव किये हैं उनका यह कमिटी समर्थन करती है;-- 


(क) अंतशकाल की श्रवधि में सामान्य हितों के मामलों में बातचीत 
कर के निर्णय करने के लिए एक स्पेशल कमिटी बना दी जाय 
जिसमें रियासतों के और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों । 


#ख) न्याय पाने योग्य, केर सम्बन्धी ओर श्रार्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में 
वाद उपस्थित <होने पर उन्हें पंच के सामने पेश करने का 
अधिकार रहे । 


(ग) भ्यक्तिगत या राजवंश से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में जैसः 
आपस में निर्शयय हो जाय उतके अक्षर श्रत्षर का और भावार्थ 


७ .... रियासतों का सवाल 


का भी पालन होना चाहिए ओर ताज के प्रतिनिधि सामान्यतया 
. चान्सलर तथा कुछ श्रन्य नरेशों को भी सलाह ले लिया करें 
अ्रगर सम्बन्धित रियासतों की आपत्ति न हो | ; 


(घ) रेलब्रे, बन्दरगाह और सायर जैसे विषयों के बारे में वर्तमान व्यंत्रस्था : 
के बारे में विचाराधीन मामलों का निर्णय करने के लिए सम्बंधित 
रियासतों की मांग हो तो रियासतों की स्वीकृति से एकतंत्र बना 
दिया जाय | 


ब्चके 


इसलिए कमिटी ने चाग्सटर को अधिकार दे दिया है कि वे बात॒- 
चीत को आगे चलावें। 


४ स्टरिंडग कमिटी डेलिगेशन की इस सूचना का समर्थन करदी है 
कि वे अपने शासन को सत्रोच्च श्रेणी का बनावेंगे दो इससे निःशसन्देंह. 
उनकी स्थिति मजबूत ही होगी | फ 


अगर रश्यासत वे. पास अपने शासन फो ऐसा बनाने के लिए स,घन 
नहीं हे तो वह दूसरों द। साथ मिला कर या उनके साथ मिल कर शासन के 
लिए ऐसे बड़े संघ बना लें जिससे वे देश के >धानिक चोखटे में फिट हो सकें 
अश्रगर ग्यासतों ने राज्यों गे प्रातिनिधिक संस्थाय अब तक नहीं कायम की 
हैं तो अपने राज्य के प्रजाजनों के साथ नित्थ का और 'नजंदीकी संपर्क: 
'स्थापन करने के लिए वे ऐसा तुरन्त करें । इससे इस नत्र निर्माण काल 
में वे अपनी मजबूतो को बढ़ावंगे ही । स्टरिंडिंग कमिटीं जोर देकर कहना 
चाहती हे कि जिन रियासताों ने अब तक थह नहीं किया है वे तुरन्स 
अपनी रियासतों में उन भीतरी शासन सुधारों की पोफ़छ्म कर दे जिनका 
जिक्र चान्सलर ने चघेम्बर के पिछले अधिवेशन में किया ःथा!कर उनका 
अमल भी बारद महीनों के श्रन्दर अन्दर जारी कर दें। 


रँ 


. इस वक्तव्य के अलावा नरेन्द्र मण्डल के चाल्सेल्लर नंवाब भोपाल ने 
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साज के प्रतिनिधि की लिखे अपने उपर्युक्त १६ जून १६४६ के पत्र में 
नरेशों के दृष्टिकोश को और भी इस प्रकार साफ किया है;-- 


“डेलीगेशन के वक्तव्य पर नरेशों के विचार प्थक रूप से एक वक्तव्य 
में प्रकाशित किये जा रहे हैं। ५ >< परन्तु रियासदों और स्टेंरिंडग _ 
कमिटी का अन्तिम निर्णय तो इन बातचीतों के बाद संपूर्ण तस्वीर देखने 
'पर ही प्रकट किया जा सकेगा |”? 

नरेशों को भ्रभी अपने देशभाइयों और जनता से कुछ भय तो 
मालूम होता ही है । इसलिए चान्सलर वाइसराय को लिखते हैं-““कमिटी 
'को यह विश्वास है कि जो चीजें झ्मभी अ्रनिर्णीत तथा श्रगली बात-चाँत के 
'लिये अधूरी पढ़ी हैं उन सब का निर्णय आप की सहायता से रियासतों के 
पलिए सन्तोष जनक रीति से हो जायगा | 


पर नरेशों के दिल की बात लो उनके श्रापसी पत्र व्यवहार या भीतरी 
बातचीत से ही मालूम हो सकती हे | इसका एक नमूना इस पत्रांश से 
मिलेगा जो एक विद्वान देश भक्त नरेश ने अपने अन्य भाइयों को साव- 
धान करते हुए लिखा है । 


“हिन्दुस्तान को निकट भविष्य में पूर्ण स्वतन्त्रता देने की जो घोषणा 
ब्रिटिश सत्ता द्वारा हाल. ही में हुई है, उसने भारतीय नरेशों की स्थिति 
'को निश्चित रूप से अ्रत्यन्त कमजोर बना दिया है | 


पिछले तीस वर्षों से जिस बुनियाद पर वे अपनी मांगें पेश करते 
आये थे, वही खत्म हो गई | उनकी सत्ता का सारा लो कुछ समय 
बाद सूख जायगा | महज इस घटना ने कि अंग्रेजों की सावभौम सत्ता 
शीघ्र ही समाप्त होने वाली है नरेशों और रियासतों की स्थिति मे क्रान्ति- 
'कारी परिवतन कर दिंया है| हमें इसका उपाय भी ऐसा ही क्रान्तिकारी 
आर मूलगामी करना होगां और नरेशों को उसके लिए वास्तविक और 
आरी.त्याग करने होंगे। अधकचरी योजनायें कंजुसी भरे नाममात्र के 


उप रियासतों का सवाल 


त्याग और रुक रुक कर और फुंक फंक कर कदम बढ़ाने से अब कामः 
न चलेगा । इनसे हम उल्टा अपने भव्रिष्य को बिगाड़ लेंगे |” 


“छोटी और मकले आकार की रियासतों की समस्या को सुलझाने 
के लिए हम जो उपाय काम में लावेंगे वे ऐसे ही होने चाहिए जो अंग्रेजी 
भारत के नेताओं को मंजुर होंगे। उनका श्राधार निश्चित रूप से इन. 
सम्बन्धित रियासतों की जनता को भलाई होगा तभी वे सही भी होंगे । 
जनता के हित का बलिदान करते हुए अथव्रा उसे गौण मानते हुए 
वंतंमान नरेशों के अथवा उनके स्वार्थों की रक्षा के ख्याल से की गई 
उपाय-योजना नरेशों के लिए. न केबल आत्मघातकी साबित होगी बल्कि: 
उनकी कल की मृत्यु को आज ही पर ले आवेगी ।” 

“ब्रिटिश भारत के नेताओं ने इस विजय पर अपना मत तो प्रकट 
किया है पर उसमें स्पष्टता नहीं है। इस सवाल की तरफ अधिक ध्यान: 
देने का उन्हें अवकाश भी नहीं मिला है | वे अ्रभी अपनी ही समस्याओरों 
में उलसे हुए हैं | श्रतः बागडोर श्रभी उनके ह्वाथों में नहीं गई है, श्राज 
भी अ्रगर नंरश-बर्ग संभल जःय तो यह उनके अपने हाथों ग रह सकती 
है। वे अगर आज तेजी से और साहस के साथ कदम उठाये तो अन्त 
में उनका भला हो सकता है | 


पिछले सौ सवासौ व्षों से नरेश श्रपनी ही ुनिया में रहे हैं । अपने 
ऊंचे अ्रासन से उतर कर राज्यों के शासन संचालन में भाग लेने की उन्हें 
कभी जरूरत ही नहीं मालूम हुई । बस वे ऊपर से केवल अ्रपने हुक्म 
सुनाते रहे हैं। और अ्रव तक सावभौम सत्ता को छोड़ कर और किसी दिशा 
से उनकी शान में कुछ कहा तक नहीं गया है पर अत्र तो सारा वातावरण 
ही बदल गया है। अब जब कि प्रान्तों का संघ बन रहा है, सवाल यह 
खड़ा होता है कि नरेशों का स्थान क्या होगा १ क्या यूनियन बनने पर वे 
उसमें भाग लेंगे ! वे तो इस आदर्श की आशा में श्रत् तक बैठे थे कि बे 
अपने अपने राज्यों के पूर्ण सत्ताधीश नरेश होंगे पर नई परिस्थितियों में 
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तो इस आदर्श के सही साबित होने की कोई आशा नहीं रही है | आज 
तो यही शंका का विषय बन गया है कि उनका और उनकी रियासतों का . 
अस्तित्व भी रहेगा या नहीं तो क्या जब कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है, 
नरेश अब भी राजनीति और राज-काज से पहले की भांति दूर दूर ही 
रहेंगे ? या सदियों से अपने जिस स्वर्ग में विचरते रहे हैं उससे बाहर निकल 
कर इस संघर्ष भरी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जावेंगे, जहाँ कि उनके 
व्यक्तिव, वैभव और सत्ता के लिये जिसका कि वे श्राज तक उपभोग 
करते आये हैं आदर का नामों निशान भी नहीं दोगा। नरेशों को खूब 
सोच विचार कर तुरन्त निर्णय कर लेना है कि वे क्या करेंगे १” 


इसके बाद प्रान्त की रियासतों का किस प्रकार एक संघ निर्माण 
करना चाहिए इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि “जिस यूनियन 
-का विधान आपके विचारा।थ्थ भेजा जा रहा है उसमें नरेशों का भी एक 
कोंसिल होगा जिसके अन्दर नरेश बैठ कर अ्रपने प्रान्त के पूरे यूनियन के 
शासन में भाग लेंगे । और इस यूनियन की सरकार को वे जो सत्ता और 
जिम्मेवारियाँ सोपेंगे उनके निर्वेइन में अपना पूरा हिस्सा अ्रदा करेंगे | यह 
सन्न हे कि यह स्थिति उससे भिन्न है जिसका कि वे अब तक उपभोग करते 
आये हैं और शायद इसको वे पंसन्द भी न॑ करे | पर सवाल यह है कि 
दूसरे किस प्रकार वे प्रान्व की यूनियन सरकार से अपना सम्बन्ध रख सकते 
है जो कि एक सुन्दर सुसंगठित शासन प्रणाली होगी | कॉसिल 
झआॉफ प्रिन्सेस के स्थान पर बड़ी आसानी से कॉसिल आफ स्टेट्स बनाई 
जा सकती दे जिसके अन्दर रियासतों की सरकारों के प्रतिनिधि बुलाये जा 
सकते हैं | शायद इसे कई नरेश मंजूर भी कंर लें । उनके मंत्री तो जरूर 
पसन्द कर लेंगे और दूसरे तो ऐसा चाहेंगे भी | पर नरेशों को यांद रखंना 
चाहिए. कि इससे तो सारी राजनेतिक सत्ता उनके हाथों से हमेशा के लिए 
निकल जावेगी और वे हाथ मलते रह जावेंगे। क्‍ 
, तो क्या बे पेन्शन और जेब ख्च ले कर रियासत के राजकाज से 
बिवृत्त हो जाना पसन्द कर लेंगे | इबले हो ने ओर उनके राजप्श' 


द्र० रियासतों का संवचाल 


पहले के राजवंशों के समान दुनिया से मिट जावेगे | क्योंकि श्रागे चल 
कर पेन्शनों को बन्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी | मेरी तो सलाह 
है कि इस समय नरेशों को श्रपने वैभव, भारी शान, वर्तमान सत्ता और 
प्रतिष्ठा के ऊपर से जारी रहने के दिखावे के मोह को भी छोड़ देना 
चाहिए | वे इस बात का ध्यान रक्‍्खें कि उनके राजवंश नष्ट न हो जावें। 
यों भी उनके पर तो कट ही गये हैं। उनकी वह सत्ता, वैभव और 
प्रतिष्ठा भी गई | शान-शौकत भी कहाँ रही । फिर भी श्रगर वे श्रपने 
स्थान पर बने रहें और प्रजाजनों के साथ प्रान्त. के राजकाज में भाग लेते 
. रहेंगे तो अपने राजवंशों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे ” 


“सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी प्रान्तीय यूनियन को हम अपनी 
क्या-क्या सत्ता दें ? आमतौर पर नग्ेशों की बत्ति इस विषय में यह हो 
सकती है कि हम उतनी ही सत्ता प्रांतीय केन्द्र को दे जो अनिवाय रूप से 
आवश्यक हो | पर मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर इस विषय में 
कोई निर्णय लेने सेपहले देश की परिस्थिति व समय की आवश्यकता पर 
पूरी गहराई के साथ विचार नहीं किया गया तो भारी गलती होगी। हमें 
केवल यही नहीं सोचना है कि हम सिफ वही बात करंगे कि जो ठल नहीं 
सकती | बल्कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्त देश की दृष्टि से 
क्या करना लाभदायक होगा 


“यह तो प्रकंट है कि देश की केन्द्रीय सरकार के अधीन बहुत थोड़े 
विषय रहेंगे और प्रान्दों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जावेगी। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रान्तों को श्रपने संघ बहुत मजबूत और 
सुसंगठित बनाने होंगे। अब इसमें प्रत्येक राज्य प्रान्तीयः यूनियन को 
अपनी सत्ता में से कितना अंश देगां यह प्रत्येक रियासत की स्थिति पर 
.. यिचार कर के तय किया ३ | परन्तु एक बात साफ है | संघ के अन्दर 

* शामिल होने वाली रियासत की संख्या जितनी बड़ी होगी, प्रान्त के सेगे- 





रिथासतें और देशव्यापी जागृति चर 


उन और अनुशासन को उतना ही मजबूत बनाना होगा । ऐसे संघ के 
बनाने में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना होगा--- 


(१) कानून बनाने के सम्बन्ध में केंद्रीकरण की नीति से काम लिया 
जाय | श्रर्थात्‌ सारी यूनियन के लिये कानून एक-से हों, परन्तु इनके अमल 
में विकेन्द्रीकण की नीति बरती जाय श्रथांत्‌ प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति 
को देख कर के अपने ढंग से उस पर अ्रमल करे 


(२) जहाँ-जहाँ शासन का विकेन्द्रीकरण हो, वहाँ यूनियन को उसकी 
देख-भाल, मा्गंदशन और नियंत्रण का पूरा अधिकार हो | 


(३) इस यूनियन का संगठन और विधान बहुत अधिक संगठित 
और केन्द्रीय पद्धति का होना चाहिए, क्योंकि यूनियन की अश्रधिकांश 
सदस्य रियासतों में साधनों और योग्य अादमियों के अभाव और नागरिक 
जिम्मेवारी की भावना का ठीक-ठीक विकास नहीं होने के कारण, वे 
व्यक्तिगत रूप से उत्तम प्रकार का शासन नहीं चला सकेंगी। इस श्र में 
ज्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रियासत में श्रलग श्रलग जिम्मेदाराना हुकूमत न 
तो संभव है ओर न इृष्ट ही है | हाँ, पूरी यूनियन में जनतंत्री शासन- 
पद्धति कर देने से राजनैतिक नेताश्रों को जरूर सन्तोष हो सकता है । 


(४) यूनियन के शासन सम्बन्धी कानून ओर न्यायालय भी होने 
चाहिएँ । क्योंकि उसके अ्रन्दर अ्रनेक रियासत होने के कारण श्राये दिन 
शासन सम्बन्धी श्रनेक उलभनें खड़ी होती रहेंगी, उनका यहाँ निर्णय 
हो जाय । 

(४) यूनियन का कोष इसके लिए प्रत्येक राज्य की तरफ से कुछ कर 
सॉप दिये जावें | 


इस योजना क्रो कारयोन्वित करने के लिये बनाया गया क्‍ 
* विधान बहुंत साफ नहीं है । विधान के अनुसार उसमें दो समाये 


ब्र रियासतों का सवाल 


होंगी । एक का नाम कोंसिल आफ प्रिंसेन होगा और दुसरी का 
नाम हाउस ऑफ रिप्रेज़ेटेटिव्ज | पहली में कड़ी स्यासतों के नोश और. 
छोटी रियासतों की तरफ से सम्मिलित रूप से एक प्रतिनिधि होगा ॥ 
कोन्सिल ञ्ॉफ प्रिन्सेस के सदस्य नरेशों का एक एक वोट ही होगा | 


५. छ३ ७ 


हाउस श्रॉफ रिप्रेजेंटेटिव्ज में ५० हजार पर एक इस हिसाब सप्रजाजना 
के प्रतिनिधि होंगे। २५४ हजार से ऊपर वाले समूह का भी एक प्रतिनिधि होगा। 
चुनाव के लिये रियासतें मिल भी सकती हैं। कौन्सिल श्रॉफ प्रिन्सेस अपने में 
से एक सदस्य को यूनियन का अध्यक्ष चुनेगा जिसका कार्यकाल तीन 
साल का होगा | अध्यक्ष यूनियन का वैधानिक प्रधान होगा और 
यूनियन की कोन्सिल की सलाह से काम करेगा । 


यूनियन की कोन्सिल में सात सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कोन्सिले 
आफ प्रिन्सेस उन नामों की सूची में से करेगी जो हाउस ऑफ रिप्रे- 
ज़ैंटेटिव द्वारा भेजी जावेगी | इसमें ऐसा कोई भी सदस्य हो सकता है 
जो यूनियन एसेम्बली की सदस्यता की पात्रता रखता है । 


यूनियन के अधीन सभी विषयों पर दोनों हाउस अलग अ्रलग 
विचार करेंगे । रा 
यूनियम को सोंपे जाने वाले विषयों की सूची प्रकट है कि जमीन 


का लगान, महकमा जंगलात जैसे कई महकमें. मय श्राय:के रियासतों के 
ही श्रधीन छोड़ दिए गये हैं। 


रियासतों के राजवंश और प्रदेशों की सीमाश्नों की सुरक्षितता का 
विधान में श्राश्वासन है । इसी प्रकार नरेशों के जेब्र-खर्च तथा उनके पद 
के साथ लगे हुए कई ख्चों को भी उसी प्रकार कायम रखने का झआश्वा- 
सन है जैसे कि यूनियन का सदस्य बनते समय निश्चित किया जायगा + 
यह योजना निःसन्देह दूसरे प्रान्तों के नरेशों द्वारा ( जिनका इमें पता 
लगा है) बनाई गई योजनाओं से अधिक उदार, अधिक समझदारी भरी 


रियासत और देशव्यापी जागृति द्ः्रे 


ओर व्याबहारिकता का ध्यान रखने वाली भी है | परन्तु इसमें भी प्रजा- 
जनों की सत्ता को मुक्त हृदय से सर्वोपरि नहीं माना गया है । नरेशों के. 
हाउस को प्रजा प्रतिनिधियों के समान अधिकार देने से प्रगति में बाधा ही 
पड़ने वाली है। क्योंकि नरेश :और प्रजाजनों की मनोशृत्ति स्ताथ, संस्कार 
तथा भूमिका में स्वभावतः बड़ा अंतर होने के कारण बार बार गतिरोध 
का अन्देशा रहेगा | शोषण कम जरूर होगा पर किस हृद तक कम होगा 
इसका ठीक ठीक अ्रन्दाजा नहीं लगाया जा सकता | 

दूसरी योजना बुन्देलखण्ड के नरेशों की है, वह इससे कहीं पिछड़ी 
हुई और प्रतिगामी है | इसमें रूलर्स चेम्बर और पीपुल्स एसेम्बली इस 
तरह दो सभायें होंगी । इसका नाम युनायटेड स्टेट्स श्रॉफ बुन्देललण्ड 
होगा | शासन रूलस चेम्बर पीपुल्स एसेम्बली के सहयोग से करेगा | रूलस 
चेम्बर में बुन्देलखण्ड के सभी नरेश होंगे यूनियन से सम्बन्ध रखने वाले 
सभी अ्रधिकार इस रूलस चेम्बर को होंगे, जिसकी मत संख्या ६६ होगी। 
सदस्य तो कम होंगे पर नरेशों को अपनी अपनी रियासतों की आबादी 
के अनुसार कम या अधिक मत होंगे.। 

पीपुल्स एसेम्बली में १२७ से ले कर १४७ तक सदस्य होंगे, जिनमें से 
७७ बालिग मताधिकार के श्रनुसार इतने ही चुनाव क्षेत्रों से चुने जावेंगे 
आर ५४० से ले कर ७० नामजद होंगे । प्रजा प्रतिनिधियों को एक एक मठ 
ही होगा । 


नामजद सदस्यों की तफ्सील यह है--- 


(क) प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्री-- . भसे ७ 
(ख) रियासतों के जागीरदार २० से २४. 
(ग) पिछड़ी जातियाँ १० से १५ 
(घ) मजदूर वर्ग १० से १४. 
(४) विशेष हित रे ५ से ८ 
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<७ ' रियासतों का सवाल 


मोटे तौर पर रूलस बेभ्चर तथा पीपुल्स ऐसम्बली को प्रत्येक 


रियासत में नीचे लिखे श्रनुसार मत होंगे । 
रियासत श्राबादी... रूलस॑चेम्बर्स पीपुल्स एसेम्बली 
ओोरछा ३ लाख १२ १० 
दतिया १५ १२ न 
समथर ३३ ४ ३ 
पत्ना र्‌ & ७ 
चरखारी १.२० ७ ४ 
अजयगढ़ ८६ ४ ३ 
मेहर ६१ ४ रे 
इस प्रकार बड़ी रियासतों के नरेशों को अध्कि और छोटी 
रियासतों के नरेशों को कम मत होंगे। 


रूलस चेम्बर एक एग्जीक्यूटिव कौन्सिल का चुनाव अपने अ्रन्दर 
से करेगा । उसमें श्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष सहित तीन से ले कर पाँच सदस्य 
होंगे । यह कौन्सिल रूलस चेम्बर की तरफ से यूनियन के तमाम शासन 
संचालन का काम करेगी । इसका कार्यकाल पाँच साल का होगा । 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और कार्यकाल भी यही होगा । 


इस योजना का विधान श्रत्यत प्रत्रिगामी है | बजट पर दोनों सभाओं 
में बहस होगी, सिफारिशों भी होंगी पर उन्हें मंजूर नामंजूर करने का 
अधिकार एग्जीक्यूटिव कॉसिल को ही होगा | इसके अतिरिक्त कुछ विषय 
और ऐसे रकखे ही गये हैं जिन पर लोक प्रतिनिधि अपने मत नहीं देंगे । 
५ - दोनों समाओं के प्रस्तावों पर एग्जीक्यूटिव कौंसिल विचार करेगा । 
और अपना निर्णय देगा | 
४ . अजट में नरेशों की प्रीबी पर्स के लिए राज्य की आय के २०से ले कर. 


रियासतें. और देशब्यापी जागृति प्‌ 


३० प्रतिशत तक .की व्यवस्था रक्खी गई है ज़ो स्पष्ट ही. अश्रत्यधिक है | 
आज के वातावरण में ऐसी योजनाओं को देख कर हंसी श्राती है। . , 


मध्यभारत क्री. कुछ छोटी रियासतों ने मिल कर यद्द तय किया हे। 
बताया जाता है कि वे अपने ऐसे भ्रलग अ्रलग संघ बना लें जिनकी सलाना 
आय लगभग एक करोड़ के हो | इस ,योजना गें खास. हाथ भोपाल 
नरेश का दिखाई देता है । क्योंकि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं द्दोती 
यह रियासत स्वतंत्र यूनिट के रूप में कायम रह ही नहीं सकती | 


महाराष्ट्र की रियासतों के नरश. भी. मिल कर अपना एक .संघ बनाने 
का विचार कर रहे हैं | पिछले दिनों वे महात्माजी से मिले थे। पर उनकी 
तरफ से उन्हें प्रोत्साहन हीं मिला | महात्मा जी ने सलाह दी कि वे जो 
कुछ करना चाट देशी-राज्य लोक-परिषद के शअ्रध्यक्त ५० जवाइरंलालजी 
की सलाह और माग-दशन में कर । + 


 नंरशों की एक और ऐसी योजना का भी पता लगा है । कहा 
जाता है कि काठियावाड़ गुजरात ( बड़ौदा उनगें शामिल नहीं ) दक्षिण 
राजपूताना मध्यमारत और उड़ीसा तक 'की रियासतें मिला कर वे पूर्व 
समुद्र से ले कर पश्चिम समुद्र तक का एक लम्बा रियासती कटिबन्ध 
बनाना चाहते हैं | दोनों समुद्रों ५र उनके बन्दरगाह होंगे। और . अपनी 
एक रेलब्रे लाइन भी होगी। . 


हिन्दुस्तान के संवादद्रावा ने भ्रपने ३ अमस्त के एक संबाद . में 
:लिखा हे--“'नरेश इस बात का बड़ा ढिंगरेरा पीटते रहे हैं.कि हम, मारत् 
के वैधानिक विकास में बाधघ्रक'नृद्दी बनना ,जाहते? , पर; बहू झब दीला 
पड़ता जा रहा, है.। इस समय :ज्नका रुख यह जान प्रड़ता: है कि/बिड़िश 
सत्ता के भारत से.हट ज्ञाने के बाद रियासत स्व॒तंत्र हो ,जाती।हैं ।-डन पर 
किसी सर्वोपरि सत्ता का प्रभुत्त नहीं:रह जाता,,भारतीय संघर-में वे विदेशी 


<६ रियालतों का सवाल 


सम्बन्ध, यातायात और रक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं | ले. «व 
संधि के बाद । 

संधि को नरेश अश्रथनी पूर्ण स्वतंत्रता दा द्योतक मानते हैँ । एक यह 
भी त्िचार है कि केन्द्रीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सन्धि करने या 
ने करने की स्वतंत्रता भी राजाओं को है | 


छ 


सन्धि मे अच्छी से श्रच्छी शर्तें पाने के लिए गुटबन्दी का 5रयर। 
ईकैया जा रहा है| ऐसे नीचे लिखे सात प्रदेशिक गुट शायद होंगे प्रत्येक 
गुट की रियासतों की संख्या वगैरा- इस प्रकार हैः -- 


गुट संख्या रकब्ा जन सं० आय 
(१) पश्चिमी भारत रि० १६ श्८द०००.. ३*द्ध ७ 
<२) गुजरात की रि० १७ ७०००. १३ १८ 
(३) मध्य-भारत की रि० रद ४१०००. १९७ ८ 
(४) पूर्वी-भारत २५ ३६००० द ४ 
(४) दक्षिणी रि० १० १०००० “२४ १४ 
4६) पंजाब की रि० १७ ४०००० “७४५ ८४, 


(७) राजपूताना की रि०. २१ १००००० १३ १२" 


यदि इस प्रकार प्रादेशिक गुट-बन गये तो स्पष्ट ही नरेन्द्र मरडल का रूप 
'भी जरूर ही बदलेगा | वह फिर केवल राजाओं की संस्था ही नहीं रहेगी 
राज्य मण्डल बन जावेगा । रिंयासंतों की गुट बनाने की यह योनी बहुंत 
पुरानी है। उस समय इस योजना का उद्द श्य शासन प्रबन्ध को उन्नत 
करने का था | इस समय यह - योजना राजाओं की स्थिति को दृढ़ करने 
और भावी भारत के शासन विधान में अधिक से अधिक अधिकार पाने के 
लिये कार्योन्वित की जा रही.है। विकसित स्वरूप में यह कूप लैण्ड की 


रियासते और देशव्यापी जागृति ८७ 


कल्पना का राजस्थान ही है, जो पाकिस्तान के जैसा ही समस्त देश की 
स्वाघीनता और एकता के लिये बाधा जनक होगा | 


नरेश इस हलचल में लगे हैं इसके कुछ और भी प्रमाण मिल रहे 
हैं | पश्चिमी भारत की कुछ रिवासतों की एक कान्फ्रन्स सितम्बर के 
प्रारंभ में हुई थी। जिसमें उन्होंने पश्चिमी मारत श्रौर गुजरात की रियासतों 
का ग्रप बनाने का निश्चय किया और उन्हें जबरदस्ती कहीं श्रन्यत्र मिला 
देने का विरोध किया | 


उड़ीसा की रियासतें प्रान्त से स्वतंत्र नहीं रह सकता। उनका प्रदेश 
बहुत छोटा है । राष्ट्र निर्माण, कानून श्रौर सुव्यवस्था वगेरह सब उनके 
लिये असंभव द्दोगा पहले वे उड़ीसा की मुहताज रही है। ज्ञात हुआ है 
कि उड़ीसा के प्रधान मन्त्री श्री हरे कृष्ण गेटताब से सलाह लेकर उड़ीता 
के नरेशों ने अपनी एक बैठक करने का निश्चय किया था जिममे यह 
'तय हुआ था कि श्री मेहताब भी उपस्थित; रहेंगे औ्लोर उनके सामने ये 
परियासतों के भविष्य पर विचार करेंगे। परन्तु कहा जाता है कि बीच ही 
में एक दिन उन्होंने अपनी बैठक कर ली। श्री मेहताब को उसके समय 
दिन की सूचना भी नहीं दी ओर निश्चय कर लिया कि वे प्रान्त में 
शामिल नहीं होंगे जब कि इन रियासतों के कार्ययर्ताओं ने यह तय किया 
है कि ये रियासतें उड़ीसा प्रान्त में मिला दी जावें | 


इस प्रकार नरेशों पर मिशन की घो्षशा' का असर तो सर्वेत्र यही 
हुआ है कि अब हमारा भविष्य खतरे में है परन्तु उसकी उपाय-योजना 
“प्रत्येक प्रान्त के नरेशों ने अपनी भ्रपनी समझ के श्रनुसार श्रलग झलग 
प्रकार से की है | कुछ बिल्कुल पिछेड़े हुंये प्रतिक्रियावादी हैं तो दूसरे 
अधिक उदार हैं | परन्तु अपने पद और राजवंश का ख्याल और उसे 
बनाये रखने की चिन्ता सभी को हैं। और यह स्वाभाविक भी है। 


द्र्प रियासतों का सवाल... 


जनता की प्रतिक्रिया 


कांग्रेस और लोक परिषद्‌ के प्रस्ताव 


' कांग्रेस और अर. भा. देशीराज्यं लीक परिषद्‌ ने केबिनेट डेलीगेशन 
के वक्तव्य के रियासतों सम्बन्धी हिस्से पर अ्रपनी राय नीचे लिखे प्रस्तावों 
में प्रकट की है-- 


काँग्रेस की काय समिति ने ता, २४ मई को मिशन के वक्तव्य पर 
एक लम्बा प्रस्ताव मंजूर किया था। उसमें देशी राज्यों से सम्बन्धित 
अंश पर कायंसमिति ने कहा है--- 


कांग्रेस का प्रस्ताव... 5 


“वक्कव्य में रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह अस्पष्ट है और 
बहुत कुछ आगे के निर्णंय पर छोड़ दिया गया.है। फिर भी कार्य सम्रितिं 
यह साफ कर देना चाहती है कि विधान सभा.एक दम बेमेल तत्वों की 
नहीं बन सकेगी | और रियासतों की तरफ से भेजे जाने वाले प्रतिनिध्नियाँ: 
के चुनाव का तरीका ऐसा जरूर हो.कि जो प्रान्तों की चुनाव पद्धति से 
जहाँ तक संभव हो अधिक से ग्रधिक मिलता जुलता-हो | 35 


कंमिटी को यह जान॑ कर बहुंत चिन्दां हो रहीं है कि श्रांज जंब कि हमे 
इतना श्रागे बढ़ गये हैं, कुछ रिंयासतों की सरकारें फौंजों की सहायतां . 
ले कर अपने प्रजाजनों की भावनाओं को कुचलने का प्रयत्न कर रही हैं। 
रियासतों में ये नई घटनायें भारत के व॒तंमान और भविष्य को- देखते हुए, 
बढ़ा अ्रथ रखती हे । क्योंकि इनसे शात होता . है कि कुछ रियासतों की. 
सरकारों ओर सावंभोम -सत्ता-का- काम करते वालों की:नीति में कोई 
परिंबतेन नहीं हुआ । . .. .. 
( २४ मई १६४६ का की ग्रेस का.- प्रस्ताव ) 


जनेदा की प्रतिक्रिया घ्घ&्‌ 


अखिल भारत देशीराज्य लोकारिषद्‌ की--जनरल क़ीन्सिल ने 
डेलोगेशन के वक्तव्य पर नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया! -- 

“केबिनेट  डेलीगशन शब्लोर वाइसराय ने हिन्दुस्तान के 
लिए. विधान बनाने के सम्बन्ध में समग्र समय पर जो वक्तव्य दिये, उन 
पर श्र. भा. देशी रा० लोक परिषद्‌ की जनरल कोन्सिल ने विचार 
किया। कौन्सिल को यह देख कर आश्चर्य ओर दुख हुआ कि इन तमाम 
 बातचीतों और मशविरों में रियासती प्रजाजनों के प्रतिनिधियों को कहीं भी 
शामिल नहीं किया गया | हिन्दुस्तान का कोई विधान न तो कानून का 
रूप धारण कर सकता है और न उसका कोई परिणाम हो सकता है, जब 
तक कि वह रिंयासतों की नी करोड़ जनता को लागू नहीं होगी। और 
जब तक इनके पतिनिधियों को इन मशविरों में शामिल नहीं किया जाय॑गां, 
ऐसा कोई विधान बन भी नहीं सकता । हिन्दुस्तान के इतिहास में इस 
नाजुक प्रसंग पर रियासती जनता को जिस प्रकार से ग्रलग रख कर 
उसकी अवगणुना की गई उस पर यह कोंसिल अपना रोप प्रकट करती है। 


फिर भी कौन्सिल ने तमाम खतरों का पूर्ण विचार कर लिया है और 
स्वतंत्र और संयुक्त मारत के निर्माण मैं--रियासतें जिसका आवश्यक और 
स्वयं शासित अंग होंगी-- सहयोग देने को वह अब भी तैयार है| रियासती 
; जनता की नीति का निर्यय उदयपुर के/पिछले अज्लिब्रेशन में कर ही दिया 
गया है। यह कोसिल उसी पर कायम है । रियासतों में जनता की. पूर्ण 
उत्तरदायी हुकूमत हो और रियासतें स्वतंत्र संघबद्ध भारत के अंगरूप हैं। 
हस आधार पर वह नीति कायम की गई है | उसमें यह भी कहा गया था 
कि भारत का शासन-विधान बनाने के लिए जिस किसी संस्था का निर्माण 
होगा, उस्षमें रियासती जनता के प्रतिनिधि हों और वे ब्यापक मताधिकार 
के आधार पर चुने जावें। 


-मंग्शों की तरफ-से स्वतंत्र और संयुक्त भारत के पक्ष में जो चक्तव्य 
अकाशित किया. गया -है उसका ..यह कॉसिल स्वागत करता है| स्वतंत्र 


९० द रियासतों का सवा 


भारत निश्चित रूप से जनतंत्नी होगा | इसका तर्कसंगत प्रतिफल यह है 
कि रियासतों में भी उत्तरदाओी शासन स्थापित हो जाने चाहिएँ । हिन्दुस्तान 
के किस भी विधान में जनतंत्र और सामन्त प्रथा वाली एकतन्त्री हुकूमत 
का मेल नहीं हो सकता | कोंसिल को श्रफसोस है कि इसको न तो ठीक 
तरह से नरेशों ने समका है और न इसे स्वीकार किया है। 


वाइसगय और डेलिगेशन की ता, १६ मई की धोषणा में रियासतों 
का उल्लेख बहुत थोड़ा और श्रस्पष्ट है। और विधान के निर्माण में वे 
किस तरह काम करेगी इसकी कोई साफ तस्वीर सामने नहीं खड़ी होती । 
रियासतों के भीतरी ढाँचे के बारे में एक शब्द भी घोषणा में नहीं कहा 
गया है। रियासतों का वर्तमान संगठन तो सामन्तशाही और एकतंत्री है 
और विधान परिषद्‌ या संघीय यूनियन का संगठन प्रजातंत्री है। इनका 
मेल केसे वैठेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 


फिर भी नया विधान अ्रमल में आते ही अंगरेजों की सावभौम सत्ता 
समाप्त हो जायगी इस घोषणा का कोन्सिल स्वागत करता है। सार्वभोम 
सत्ता की समाप्ति के मानी उन सुलहनामों और सन्धियों की भी समाप्ति है 
जो ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच थीं | पूर्ण श्रन्त की तैयारी के 
रूप कं अध्यकाल जे भी कह आश्रम सता के व्यवहार में आमूल 
परिवतंन हो जाना जरूरी है। 


केबिनेट डेलीगिशन और वायसराय ने विधान परिषद्‌ की जो योजना 
सुझाई है, उसमें प्रान्तों के भी प्रतिनिधि होंगे।और रियासतों के भी । परन्तु 
रियासतों के प्रतिनिधि तो परिष्रद्‌ की बैठक में आखिर श्राखिर , मे शरीक 
होंगे जब कि यूनियन केन्द्र के विधान पर विचार होगा | . 


प्रान्तों के ओर भप्स के प्रतिनिधियाँ से प्रान्तों और जरूरत पढ़ने पर 
इपों के विधान बनाने के लिये कहा गया है, परन्तु इनके साथ साथ 


जनता की प्रतिक्रिया हट 


रियासतों के लिए ऐसे ही विधान बनाने की कोई व्यवस्था! नहीं की. 


१ई है | 


कोन्सिल की राय है कि इस त्रुटि की पूति होना जरूरी है| विधान- 
पंख्यिद में शआान्तों के साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधियों का भी शुरू से 
इाजिर रहना इष्ट हे। ताकि रिजेंसितों के प्रांतनिधि भी अलग बैठ कर जब कि 
ग्रान्तों के प्रतिनिधि प्रान्तोंका विधान बनाते रहेंगे रियासता के 
विधानों के लिए कुछु-श्राघार भूत बातों को तय कर लेंगे । 


इस उद्देश्य की सिद्धि के लिर इस कॉसेल की राय है कि सीचे 
चुनावों के आधार पर बनी हुई धारा-सभायें जहाँ जहाँ भी हैं, उनके 
सदस्यों को विधान-परिषद के लिए रियासतों के प्रतिनिधि चुनने वाले 
मतदाता बना दिये जाय | पर यह कदम तभी उठाया जाय जब सम्बन्धित 
रियासतों में नये सिरे से घारा-समाओं के स्व॒तन्त्र चुनाव हो जावे। 


दूसरी तमाम रियासतों के लिए अ्र. भा. देशीराज्य लोकपरिषद 
की रीजनल कोंसिल के द्वारा विधान-परिषद के प्रतिनिधि चुने जावें । छोटी 
रियासतों की तरफ से सही प्रतिनिधि चुनने का मोजूदा स्थिति में यह 
अच्छे से अच्छा तरीका होगा । 


कॉसिल की यह भी राय है कि केबिनेट डेलीगेशन द्वारा सुझायी 
गई निगोशियरेटिंग कमिटी गें रियासती जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए । 


इसके अलावा नया विधान अ्रमल में आने से पहसे जो भी मध्य- 
कालीन व्यवस्थ' हो उसमें रिय'सतें प्रान्त और प्रान्त की सरकारों के बीच 
'कोई सर्व-सामान्य नीति कायम कर दी जावे | इसके लिए प्रान्तीय सरकारों, 
॒“शों और रियासतों के प्रजाजनों के प्रतिनिधियों का एक सलाहकार 
कॉमिल हो | यह कॉसिल तमाम सामान्य मामलों को, तिपटावे, और 
विविध रि०सत्तों में चलने वाली मिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों में सामंजस्य 


९२ रियासतों का सवाल 


स्थापित करने का काम करे ताकि उनके शासनों में किसी हृद तंकः 
समानता लाई जा सके | 


इसी प्रकार जिम्मेदाराना हुकूमत की दिशा में रियासतों के भीतरीः 
शासन में सुधारों के कदम जल्दी जल्दी बढ़ेवाने की दिशा में भी यह 
कौन्सिल काम करे | फिर यह कौन्सिल रियासतों के समूहीकरण के प्रश्न. 
पर भी विचार करे ओर देखे कि इनके किस प्रकार संघ बनाये जा सकते 
हैं, जो विशाल भारतीय संघ की इकाई बनने लायक बड़े हों और श्रन्य' 
र्यासतों को प्रान्तों में मिला दिया जा सके । 
अंतःकाल की अ्रवधि के बाद रियासते एक एक या समूहों में मिल 
कर संघीय यूनियन में समान अधिकार वाली बराबरी की इकाइयां होंगी । 
उनका भीतरी शासन भी प्राग्ताी के समान जनतन्‍्त्री ही होगा । 
( जून ११ सन्‌ १६४६ दिल्ली, ) 
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रियासतों का समूहीकरण 


कबिनेंट सिशन के आगमन और उसके बाद अखिल भारतीय राज 
नीति ओर देशी राज्यों की राजनीति में भी तेजी से प्रत्यक्ष प्रिवतन 
शुरू हो गये हैं। प्रान्तों गे स्वायत्त सरकारें काम करने लग गई हैं और कन्द्र गे 
भी अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई है। श्रब॒ सवाल यह है 
कि भविष्य में रियासतों का स्वरूप क्या होगा ! 


भारतवर्ष की ५६२ रियासतों में से गिनती की कुछ को छोड़ कर शेष 
इतनी छोटी हैं कि वे एक स्वतंत्र ओर स्वशासित इकाई के रूप में आगे 
निभ नहीं सकतीं। 
.. १७१ छोटी रियासंतों की आय ६,५०;००० होती है| साधारणतः 
उम्मीद की जाती है कि यह रकम या इसका एक अच्छा हिस्सा इन रिया- 


रियाखतों का समूदीकरण ६३ 


स्तों के निवासियों की शिक्षा, आरोग्य, शासन प्रबन्ध श्रथवा अ्रन्य सुख 
सुविधाओं पर लगाया जाता होगा । परन्तु इत॒न्री छीटी-छोटी रियासतों 
की क्‍या तो आय हो, क्या उनका शासन प्रबन्ध हो, और क्या वे श्रपने 
प्रजाजनों को सुख-सुविधाय दे । यह तो सारी-की-सारी रकम इनके नरेशों 
या जागीरदारों के खानगी खच में ही चली जाती है और प्रजाजन जीवन 
की आवश्यक शिक्षा-आरोग्य आदि की सुख-सुविधाओं से वंचित रह 
जाते हैं । - 

एक दूसरा उदाहरण लें। काटियावाड़ की २७४ छोटी रियासतों की 
आय १, ३४, ००,००० होती है । ओर इस आ्राय में २७४ छोटी-छोटी 
सरकार चल रही हैं| इनमें १० जरा बड़ी रियासतों को छोड़ दें तो 
प्रत्येक रियासत का ओसत रकबा २४ वर्गमील और औसत आबादी 
४०० मनुष्यों की पड़ती है।२०२ रियासतें इतनी छोटी हैं कि उनका 
रकबा पूरा १० वर्गमील भी नहीं श्रौर १३६ रियासतें ऐसी हैं, जिनका 
रकबा ४ वर्गमील के अ्र्दर-अन्दर है । ७० रियासतें १ वर्गमील के भी 
अन्दर वाली हैं | स्पष्ट है कि ऐसी नामधारी रियायतों के लिये भावी शासन 
विधान में कोई स्थान नहीं हो सकता । 


अतः श्र. भा. देशी राज्य लोकपरिषद्‌ ने वर्षा पहले अपने 
लुधियाना अधिवेशन में यइ बात साफ-साफ तौर पर कह दी थी कि श्राने 
वाले स्वतंत्र भारतीय संघ में इतनी छोटी छोटी सेकड़ों प्ियासतें नहीं 
रह सकेंगी । संघ की स्वायत्त इकाई के रूप में अपने प्रजाजनों को जीवन की 
आ्राधुनिक श्रनुकूलतायें तथा सुख-सुविधाश्रों की सामग्री प्रदान कर सकने 
लायक साधन जिनके पास होंगे वही रियासत टिक सकेगी | शेष को या तो 
प्रान्तों में मिला दिया ज्ञायगा या बहुत सी रियासतों को एक साथ मिला 
'कर उनके समूह को संघ की स्वतंत्र इकाई के रूप में बना दिया जायगा | 
अस्ताव में कहा गया था कि जिन ,रियासतों की आबादी लग-भग बीस लाख 
और आय करीब पचास लाख रुपये होगी वे ही स्वतंत्र इकाई के रूप में 


९७ रियासतों का सवाल 


रह सकेंगी | परन्तु उदयपुर अधिवेशन मं इस संबन्ध में जो प्रस्ताव 
हुआ, उसमें इन दो शर्कें को ऊँचा कर दिया गया । उसमें ठीक 
मर्यादा तो नहीं बताई पर मोटे तौर पर यह बात जरूर कह दी कि बे ही 
रियासतें स्वतंत्र इकायों के रूप में रह सकेगी, जो अपने प्रजाजनों के लिये 
आधुनिक सुधरे हुए शासन की तमाम सुख-सुविधायें मुहैया कर 
सकेंगी | इस प्रश्न पर लोक परिषद के जनरल कोंसिल की जून १६४५६ 
वाली बैठक में फिर विचार हुआ और अपने प्रान्तीय संगठनों को कोंसिल 
ने यह आदेश दिया कि वे अपने प्रदेशों में रियासर्तों की जनता के 
प्रतिनिधियों की सलाह ले कर यह बतावें कि वहाँ उपयुक्त कसौटियों को 
ध्यान में रखते हुए रियासतों का समूही करण किस प्रकार करना चाहते हैं । 
प्रत्येक प्रान्त में इस सम्बन्ध में चर्चायं हुई। और प्रायः सभी प्रान्तों के 
प्रतिनिधि इसी निर्णय पर पहुँच रहे हैं किः--- 


(१) रियासत या उन के समृह छोटे छोटे नहीं; काफी बड़े हों, 
न्िससे वे अपने प्रजाजनों को आधुनिक शासन की तमाम सुविधाये दे सके ! 


(२) बड़ी रियासतों को भले ही रहने दिया जाय, परन्तु छोटी रिया- 
सतों के अलग समूह बनाने या उन्हें बड़ी रियासतों में शामिल करके, रिया- 
सती रकबे को बढ़ाने के बजाय पासपड़ोस के प्रान्तों में मिला देना अधिक 
अच्छा होगा | 


लोक परिषद के प्रादेशिक संगठनों को समूद्रीकरण के विषय में 
निर्णय करने में श्रौर भी सहूलियत हो इस दृष्टि से लोक परिषद की स्थाई 
समिति ने गत सितम्बर में निश्चित करंदिया कि एक एक यूनिथ की आवादी 
पचास लाख तथा आ्राय कम से कम लगमेंग तीम करोड़ हों। ४ 


प्रादेशिक संगठन इस आधार पर अ्रपने प्रान्त की रियासतों के समूह 
किस प्रकार बनाये जा सकते हैं इस सम्बन्ध में मशविरा दर रहे हैं। श्रत्र 
तक इस ब्रिषय में जो जानकारी मिली है वह इस प्रकार है--- 
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जनता की प्रतिक्रिया र््र 
(१) कश्मीर और जम्मू खुद बखुद एक काफी बड़ी रियासत है । 


(२) पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद ने यह तय किया है कि सिक्‍्ख 
रियासतों को छोड़ कर शेष को ब्रिटिश प्रान्त में मिला दिया जाय | 


(३) हिमालय प्रदेश की छोटी रियासतों को भी पंजाब में मिला देने 
की सिफारिश इन रियासततों के प्रतिनिधियों ने की है । 


(४) राजपृताना के रिजनल कोन्सिल ने यह तय किया है कि समस्त 
राजपुताने का एक पूरा यूनिट बना दिया जाय। और अजमेर 
मेरवाड़े का ब्रिटिश जिला भी इस यूनिट में जोड़ दिया जाय | 


(५) मध्य-भारत में छोटी-मोटी बांसठ रियासतें हैं| युक्त प्रान्त की 
रामपुर और बनारस तथा मध्य प्रदेश की मकड़ाई नामक एक छोटी-सी 
रियासत भी मध्यमारत के साथ ही जुड़ी हुईं है। प्राःशिक कौन्सिल ने 
सिफारिश की है कि इन दीगर प्रान्तीय रियासतों को अपने अपने प्रान्तों 
श्रथात्‌ क्रमशः युक्त प्रान्त और मध्य प्रदेश में जोड़ दिया जाय। इसके 
याद इतिहा७, संस्कृति, भाषा, परम्परा और भूगोल की दृष्टि से मध्यभारत - 
के दो स्वतंत्र विभाग रह जाते हैं--मालवा श्ौर बुन्देललणए्ड-बघेलखरण्ड | 
प्रादेशिक कोन्सिल ने सिफारिश की है कि मध्यभारत के ये ही दो स्वाभा- 
विक यूनिट बना दिये जावें। मालवा में गवालियर, इन्दौर, भोपाल' और 
मालवा तथा भोपाल एजन्सी की रियासत रहें और दूसरे यूनिट में बुन्देल- 
खगणड-बघिलखण्ड की तमाम रियासते रहें । इस यूनिट को बढ़ा और स्वयं- 
पूर्ण बनाने के लिए भाषा श्र संस्कृति की दृष्टि से इसमें यू. पी. के बांदा 
और जालोन जिले भी जोडे जा सकते हैं जा वास्तव में बुन्देलखण्ड के ही 
भाग हैं। इसी प्रकार मच्य प्रदेश के पुनः संगठन की चर्चायें चल रही हैं। 
झातः उसके भी वे हिस्से जो इन उपयक्त दो विभागों से संस्कृति भाषा 
बगैरा में मिलते जुलते हों, उन्हें इन समूहों में जोड़ दिया जाबे। - 
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इस प्रकार मध्यभारत के जो दो ग्रुप होंगे उनका श्राकार आबादी 
श्रोौर आय इस प्रकार होगी३-- 


मध्य भारत के दो प्र्पों के आंकड़े 


| रि० की !। आबादी श्र।य 
ग्र्प | संख्या | जा... १६४१ १६३१ 





रीवॉ-बुन्देललण्ड ३४ 


| जी 
२४,४६६ | ३५४६३३१ ६,३२६,६५००० 
बृहत्‌ मालवा | श्प् 
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(६) उड़ीसा की तमाम रियासतों के प्रतिनिधियों ने अपनी रियासतों को 
प्रान्त के साथ मिला देने की सिफारिश की है। (नरेशों ने इसका 
विरोध किया है। ) 

(७) महाराष्ट्र की रियासतें बहुत छोटी छोटी और बिखरी हुई हैं। 
श्रतः इनके प्रतिनिधियों की रिफारिश है कि इन्हें बम्बई प्रान्त में जोड़ 
दिया जाय | 

(८) गुजरात-काठियावाड़ के रियासती कार्यकर्ताओं की कोई योजना 
श्रभी तक देखने को नहीं मिला है । 

(६) मदरास श्रह्मते की रियासतों के का यंकर्त्ताओ्रों की यह सिफारिश है-- 
( बोचीन के मरेश का भी उसे समर्थन है ) कि त्रावणशकोर और कोचीन 
को एक कर दिया जाय और उसके साथ ब्रिटिश मज्ञावार का इलाका भी 
जोद कर एक बड़ा यूनिट केरल प्रान्त के रूप में बना दिया जाय | 


पुदंकोटाई तथा बेंगनपल्ी को ब्रिटिश प्रान्त में जोड़ दिया जाय |: 
(१०) मणिपुर को श्रासाम प्रान्त में ही जोड़ दिया जाय । क्‍ 
(११) सिक्किस, जिपुरा और कृत बिहार को बंगाल में जोड़ दिया जाय। 


200 400 
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(१२) सीमान्त प्रान्त की रियासतें प्रान्त में ही मिला ली जावे । 


(१३) बलूचिस्तान की कलात वगैरा रियासते ब्रियिश बलूचिस्तान 
के प्रान्त में जोड़ दी जावें। 

यह तो मोटे तौर पर लोक प्रतिनिधि क्रिस दिशा में सोच रहे हैं. वह 
हुआ । नरेश स्वभावतः दूसरी ही दिशा में सोच रहे हैं | बे न केवल ब्रिटिश 
प्रान्तों में अपने प्रदेशों को मिला देने के खिलाफ हैं, बल्कि चाहते हैं कि 
उनकी अपनी रियासतें श्रलग रहें श्रोर उनकी राजगद्दी श्रौर राजसत्ता 
भी बरकरार रहे | बड़ी रियासतों के बारे में जहाँ तक्॑ उनकी प्रादेशिक 
सीमाओं और राजगद्दी या राजवंश के बने रहने से ताल्लक है, शायद 
यह संभव है. बशते कि वे अपने राज्यों में प्रातिनिधिक उत्तरदायी 
शासन शुरू कर दें | परन्तु ऐसी रियासतें तो ५-१० ही द्वो सकती हैं। 
शेष तमाम छोटी रियासतों को तो अपने अपने प्रादेशिक समूह बना कर 
संघ प्रणाली से ही राज्य करना होगा । और इन संधों में भी उत्तरदायी 
शासन तो होगा ही | पर प्रत्येक अंग का अलग अलग नहीं, सब का. 
मिल कर उत्तरदायी शासन होगा । इस चीज को नरेश भी समभने लग 
गये हैं। परन्तु उनमें अभी इतनी दूरदर्शिता और साइस नहीं आया कि 
ये अ्रमी से इस प्रकार के शासन स्थापित करके श्रपने प्रजाजनों के दिलों 
में अपने लिए स्थान पैदा कर लें । इसके विपरीत वे श्रभी तक श्रपनी गेर 
जिम्मेदार निरंकुशता के ही सपने देखते हैं| और इनके दीवान और. 
सलाहकार वगैरा भी इनसे बहुत आगे नहीं हे | शायद पीछे ही हैं | उत्तर- 
दायी शासन देने का त्िचार ग्रगर कोई राजा कर भी रहा हो तो ये उसके 
इस काय को श्रात्मघातकी कद्ठते हैं और शञ्राज इस जमाने में भी लोक- 
मत के प्रति इनके दिलों में निशदर और दिरस्कार पाया जाता है। 
अपनी कोटियों में बैठे बैठे वे झ्त्र तक यही अनुमान नहीं लगा पाये हैं 
कि.लोक-शक्ति क्‍या वस्तु है। वास्तव में पोजिटिकल डिपाटमेंट के हस्तक 
ये कमचारी ही रियासतों में लोक शक्ति के सबसे . बढ़े शत्र हैं। इनके 


०८ रियासतों का सवाल 


'रूते रियासतों में प्रगति की कोई अआ्रशा -नहीं की जा सकती । 
उल्टे ये अपनी मूखंता से रियासती जनता और नरेशों के बीच संघ 
खड़ा करके परिस्थिति को राजा प्रजा और समप्त देश की दृष्टि से बिगाड़ ने: 
का ही काम कर सकते हैं; इसलिए श्र. भा, देशी राज्य लोकपरिषद की 
स्थाई समिति ने रियासतों में भी केन्द्र के समन अ्रन्तःकालीन -सरेकारें 
स्थः:पित करने और निगोशियेटिंग कमेटी में सय सती जनता के प्र तनिधियों 
को शामिल करने की मांगें नीचे लिखे प्रस्त.वा में अपनी ता० (८ सितम्बर 
की दिल्‍ली वाली बैठक में की हैः-- 


स्टरिंडंग कमिटि के वे दो प्रस्ताव:-- 
रियासतों में अन्तः कालीन सरकारों की स्थापना के थ्रिषय में 


“श्र, भा. देशी राज्य लोकपरिपद शुरू से रियासतों में जिम्मेदाराना 
हुकूमत की स्थापना के पक्त में रही है ओर इसकी मांग असेंसे करती आई 
है| इस मांग की पूर्ति अब तक कभी की हो जानी चाहिए थी। पर इस 
माँग पर श्रव नई परिस्थिति के अनुसार विचार होना जरूरी है| हिन्दुस्तान 
में केन्द्रीय अंतःकालीन सरकार की स्थापना, तथा शीघ्र ही विधान परि- 
षद की जो बैठकें शुरू होने वाली हैं, उनके कारण देश में नई परिस्थि- 
तियाँ पैदा हो गई हैं; जिनका रियासतों से भी श्रत्यंत नजदीक का सम्बन्ध 
है। और रियासतों में वैधानिक परिवर्तन का सवाल बहुत जरूरी हो गया 
है जिसमें अब देरी जरा भी बर्दाश्त नहीं हो सकती । रियासतों में आज 
जैसी हुकूमते हैं, अगर ऐसी ही आ्रागे भी जारी रहीं तो रियासतों की सर- 
कारों और केन्द्रीय अंतःकालीन सरकार के बीच के सम्बन्धों में कठिना इयाँ 
खड़ी होंगी श्रीर उनमें कढ्ुता पैदा हो जायगी। भारतवर्ष के शासन 
में जो परिवर्तन हाल ही में हुए हैं, उनका श्रसर ज॑नता पर बड़ा गहरा पड़ा 
है। निकट भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना की संभावनां का. भी- 
जिसका ऊुमके बरततमान तथा भविष्य जीवन से निश्चित रूपेण धमिष्ट सम्बन्ध 


है 
१2222 ह; हे 


जनता की प्रतिक्रिया ६६8 


है, बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। जनता चाहती है कि वह समस्त देश के 
साथ रहे अतः इस बात के लिए जनता बड़ी श्रधीर और श्रातुर है कि ये 
परिवर्तन जल्दी से जल्दी हों | इन परिवर्तनों में तथा रिवासतों में जिम्मे- 
दाराना हुकूमत की स्थापना में जितनी देरी होगी उनसे गहरा असे 

तोष फैलेगा ओर शायद अनिष्ट परिणाम तथा संघर्ष भी धोने की सम्भा 

नायें हैं| 


परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्टरिडिग कमिटी महसूस 
करती है कि रियासतों में जिम्मेदाराना हुकूमत की स्थापना के कदम तुरन्त 
उठाये जाने चाहिए | ये कदम शेष भारत में हुए परिवतंनों की दिशा में 
हो अर्थात्‌ रियासतों गें मी जनता की विश्वास॒ पात्र अंतःकालीन सरकारों 
की स्थापना हो। रियासतों की से अंतःकालीन सरकारें वहाँ पूर्ण उत्तरदायी 
शासनों की स्थापना के ख्िए तथा पड़ोसी रियासतों ओर प्रान्तों के साथ 
संघ बनाने या एणंतया मिल जाने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए 
लोकप्रिय विधान निमात्री संस्थ.ञ्रों के चुनावों की तैयारी के लिये उपयोगी- 
तंत्र निर्माण करने का काम करें | 


श्रखिल भारत विधान-परिपद की योजना से यह कार्य पद्धति मेल 
खाती हुई हे । ओर इससे विध'न परिषद में रियासतों की तरफ से उचित 
प्रधिनिधि भेजने में भी मदद मिलेगी | 


अखिल भारतीय श्रोर रियासती परिस्थिति की गंभीरता, -.तथा घट- 
नायें जिस वेग से घटती जा रही हैं उन्हें देखते हुए ऊपर बताये अनुसार 
रियासतों की समस्या की सुलकाना जरूरी है। जब कभी यूनियन और 
मौलिक श्रध्िकारों और अ्रन्य विषयों सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हों: और रिया- 
सतों के प्रतिनिधियों को अखिल भारतीय विधान परिषद में उपस्थित रहने 
की जरूरत हो, तो उसके लिए भी इस प्रश्न की तरफ ध्यान देना जरूरी है 


१०५० रियासतों का सवाल 
निगोशियेटिंग कमिटी के सम्बन्ध में 


-ता, १८ सितम्बर की अ्रपनी ग्रैठक में अ्र, भा. देशी राज्यलोक- 
परिषद की स्टेशिंडग कमिटी ने नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया था-- 


स्टेणिंडिंग .कमिटी को अफसोस है कि निगोशियेटिंग कमिटी के 
सदस्यों की नियुक्ति # हो गई, पर उनमें रियासती जनता के प्रतिनिधियों 
को नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में कमिटी अ० भा० देशी राज्य 
लोक परिषद के ता० ११ जून के प्रस्ताव की तरफ सम्बन्धित अधिकारियों 
का ध्यान दिलाती है | 


स्टेरिंडंग कमिटी की राय है कि केबिनेट मिशन के वक्तव्य के अनु- 

सार रियासती जनता के प्रतिनिधियों का लिया जाना जरूरी है । क्योंकि 
उस वक्तव्य में कह्दा गया है कि श्रन्तिम विधान परिषद में रियासतों को वे 
उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो ब्रिटिश भारत के हिसाब से ६३ से 


कक क०+__ 


# ता० १४ सितम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में निगोशियेटिंग कमिटी 
के सदस्यों के नाम इस अफार प्रकाशित हुए हैंः-- द 
(१) भोपाल नथाव नरेन्द्र सण्डल के चान्सलर 
(२) महाराज। पटियाला प्रोच्ान्सलर 
(३) नवा तगर के जाम साहब 
(४) डूंगरपुर नरेश 
(५) सर सिर्जा इस्माइल , निजास की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रेसीडेन्ट 
(६) सर रामस्थाभी मुदालियर, मसोर के दीव/न 
(७) सर सी. पी. रमस्वामी ऐयर, ट्राज श़कोर के दोवात 
(८) सर सुरूतान एहमद, कान्ष्टिट्यूशनलू एडकाइजर दू विचान्सकूर, 
(१) सरवार के. एम. पन्‍नीकर, बीक/नेर के प्रइसम मिनिस्टर 
मोर मसकबूल सहमद इस कमिटी के सेक्रेटरी का कास करेंगे । . 
(अ.प्रे) 
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अधिक नहीं होगा । पर इन प्रतिनिधियों के चुनाव का निश्चय बाद में 

आवश्यक मशविरा करके कर लिया जाव्रेगा | शुरू शुरू में रियासतों का 

प्रतिनिधित्व निगोशियेटिंग कमिटी करेंगी। फिर बाद में भारत मन्त्री ने 

अपने १७ मई के खुलासे में कहा है-निगोशियेटिंग कमिटी का निर्माण 
* तमाम सम्बन्धत पक्त की सलाह से किया जायगा । 


तदनुसार कमिटी का यह मत है कि जब तक निगोशियेटिंग कमिटी 
में रियासती जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसका निर्माण वैध 
नहीं माना जायगा |? 
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रियासतों का सवार धीरे धीरे किस प्रकार श्रखिल भारतीय 
परिस्थिति के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है यद्द हम अत्र तक देख छके। 
एक समय बह था जब रियासतों की जनता एक दम निशशा के अंधकार 
में थी। उसे कुछ सूंकता नहीं था कि वह क्‍या को ? वह बिलकुल नहीं 
जानती थी कि उसके लिए कुछ हो भी सकता है ! शुरू शुरू में जब कि 
उनकी स्वतंत्रता हाल ही में छिनी थी नरेश ऐसे श्रत्याचारी भी नहीं थे। 
प्रजाजनों के साथ उनका निक्रट का सम्बन्ध था। त्रे जनता से मिलते 
जुलते थे । ओर श्रगर वे कभी कभी अ्रन्याय भी कर डालते तो जनता 
को उनसे इतना रोष भी नहीं होता था । उलटे अपने श्री-द्दीन नरेशों के 
साथ उसे कुछ सहानुभूति ही थी। ओर पुराने नरेशों के बेरहमी के साथ 
लुटे हुए वैभव आ्रीर सत्ता को याद करके उसकी श्राँखों में श्रांसू भी ञ्रा 
जाते और वह उनके अन्यायों तथा दोर्षों को उदारता पूर्वक सह लेती थी। 
पर धीरे धीरे वह समय बीतने लगा । 


धीरे धीरे उत्तरदायित्वहीन सत्ता ओर श्रट्टूट वैभव नरेशों के पतन का 
कारण बना | रहे सहे पुरषाथ और स्वाभिमान ने भी उनसे ब्रिदा लेली | 
बे पूरी तरह से विद्रेशी सत्ता के ग़ुज़्ाम और मोहताज हो गये | जिसे 
सित्रा साम्राज्य की रक्षा के जनता की भलाई और सेवा में कोई दिलचस्पी 
नहीं थी | संरक्षित विलास को तो कत्त व्य-शूत्य होना ही था । नरेशों 
के मातहतों ने इसका पूरा फायदा उठाना शुरू किया और वे दोनों 
हाथों से प्रजा को लूटने लग गये | शोषण बगैर श्रत्याचार के कहाँ 
संभव है ? झत्र इन अ्रत्याचारी कमंचारियों की शिकायत प्रजाजन किसके 
- पास ले जावें ? नरेश या तो शराब के नशों में चूर होकर कहीं किसी 
महल में पड़े रहते या देश विदेश के सैर-सपार्टों पर रहते। तब कानून 
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के जानकार उन्हें सलाह देते कि नरेशों की नियगह बानी पोलियीकल एजन्ट 
किया करते हैं। उनसे शिकायत करनी चाहिए | इस तरह व्यक्तिगत 
मामले पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेम्ट के पास पास पहुँचते | किन्तु 
जनता को तो कुछ भान भी नहीं था। धीरे धीरे ब्रिटिश भारत की 
राजनैतिक हल चलों का उस पर भी असर पड़ने लगा और सामूहिक 
शिकायतें भी पोलिटिकल एजन्ट के पास कार्यकर्त्ता;मेजने लगे | किन्तु ज्यों 
ज्यों उनका स्वाभिमान जाग होने लगा कार्यकर्त्ताओं को अपने ही नरेशों 
की शिकायतें विदेशी सत्ता के राजनेतिक विभाग के पास ले जाना 
अपमानजनक मालूम होने लगा । ओर वे काँग्रेस के नेताओं के पःस आने 
लगे । किन्तु जैता कि हम देखते हैं को ग्रेस ने शुरू शुरू में कई वर्षों तऋु 
अपने आपको रियासती राजनीति से अलग रक्‍खा । वह समभते थे कि 
सारी बुराइथों की जड़ तो विदेशी सत्ता है। उसके हटने पर उसके भरोसे 
'पर कूदने वाले नरेश श्रपने आप सीधे हो जावेंगे श्रोर दूसरे, श्रगर मान लें 
कि हमें नरेशों से लड़ना है तो भी श्राज ही उनसे भी लड़ाई मोल लेना 
बुद्धिमानी की बात नहीं होगी ! इसलिए काँग्रेस के नेताओं ने रियासती 
जनता और कार्यकर्ताश्रों को यही समझाया कि श्रभी कांग्रेस उनके लिए 
कुछ भी करने में श्रसमर्थ हैं। सबसे पहला और जरूरी सवाल तो है 
विदेशी सत्ता को यहां से हटाना । ओर इसलिए फिलहाल रियासतों अं 
दीवार से सिर टकराने की झ्पेक्षा वे भी अपनी सारी शक्ति ब्रिटिश भारत 
'की लड़ाई में ही लगा दें | नेताओं की इस सलाह को रियासती का यकर्ताश्ं 
और जनता ने भी माना और ब्रिटिश भारत की लड़ाइयों में पूरा सहयोग 
दिया । और इसका परिणाम भी श्रच्छा हुआ | इससे-- । 


। (१) ब्रिटिश भारत के नेता रियासतों और रियासत कार्यकर्ताओं 
"के ग्रधिक सम्पर्क में आये और इस प्रश्न में उनकी दिलचस्पी बंढी । 


(२) ब्रिटिश भारत और रियासती कार्यकर्ताओं के सम्मिलित 


१०७ रियासतों का सवाल 


आ्राक्रमण से अंग्रेज सरकार की ताकत भो कमजोर हुईं | क्रशः वह लोक 
शक्ति के सामने कुक चली | 

(३) कार्यकर्ताओं, तथा जनता पर भी असर पड़ा । रियासती कार्य- 
करता अपने ब्रिटिश भारत के अनुभव को लेकर रियासतों में विविध प्रकार 
की साव-जनिंक प्रवृत्तियाँ शुरू करमे लगे ओर जनता भी अब उनकी इन. 
सेवाश्रों से प्रभावित होने लगी । 


रियासती अधिकारिश्रों के दृष्टिकोण में भी क्रशः कुछ फर्क पड़ने 
लगा--यद्यपि उनके प्रत्येज्ष व्यवहार में कोई श्रन्तर नहीं पड़ा 


(४) रियासतों में श्रपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये छोटे बड़े 
पैमाने पर लड़ाइ्याँ होने लगीं श्र 


(४) अन्त मे ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की जनता. दोनों अपने 
भेद भावों को भूल कर इस तरह एक जीव हो गये कि १६४२ के पिछले 
संघर्ष में सारा हिन्दुस्तान एक साथ बागी हो गया । रियासतों और ब्रिटिश 
भारत में कोई अन्तर नहीं रह गया ओर इस युद्ध का परिणाम क्या. 
हुआ ! जैसा कि प्रकट हैः-- 


(१) अ्रंग्रेज सरकार को यह निश्चय हो मया कि श्रब|उसके लिये हिन्दु- 
स्‍्तानपर हुकूमत चलाना अ्रसंभव है। क्योंकि जनता तो कगी हो ही गईं थी।. 
पर जिनके बलपर वह यहाँ राज्य करती थी वह फौज, पुलिस, जल सेना और ' 
सरकारी नोकर सब में उसके प्रति पहले जो वफादारी की भावना थी वह 
जड़ मूल से उखड़ गई। इसलिये इज्जत के साथ यहाँ से विदा लेने ही 
में शोभा है । 


(२) नये विचान का श्रमल शुरू धो) ही उसने रियासतों पर से भी. 
अपनी सा्वभोंम सत्ता हटा लेने का ऐलान कर दिया। : 


झाज़ के प्रश्न १०५, 


(३) इन घोपणाओं और प्रत्यक्ष घटनाओं से नरेशों की नींद एकदम 
उचट गई । श्रौर अब तक वे जो बिलकुल बे फिक्र थे और अपने प्रजाजनों 
की कोई परवाह नहीं करते थे सो होश में आ गये प्रजा-सेवा की भाषा 
उनकी जबान से सुनाई देने लगी | देश की समस्त जनता के साथ वे 
भी भारतीय स्वतंत्रता को चाहते हैं ऐसे भाषण और प्रस्ताव भी होने लगे । 
पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनकी पद-प्रतिष्ठा श्रौर रियासतों 
की सीमायें अत्तुर्ण रहनी चाहिए । 


(४) स्वतंत्र भारत तो संघ-बद्ध होगा। उसमें इतनी छोटो छोटी 
रियासतों का इकाई के रूप में बने रहना असंभव है | इसलिये नरेश यह 
भी समझ गये कि छोटी रियासर्ता को समूह बनाने होंगे । वे यह भी 
जान गये किः- - 


(४५) समूह बन जाने पर उनकी यह प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी। शासन 
को जनता की इच्छा के अनुकूल बन कर रहना होगा । ऐसा शासन तो 
जनतन्नत्री पद्धति का उत्तरदायी शासन ही हो सकता है । ब्रिटिश प्रान्तों 
में जनतन्त्री शासन हो और रियासतों में एक तंत्री रहे यह तो असंभव है । 
अतः इसके लिये भी नरेश श्रपने को तैयार करने लग गये । 


पर यह सब अभी कल्पना जगत ओर विचार क्षेत्र से होकर योज़नाश्रों! 
'के रूप में केवल कागज पर आने लगा है | प्रत्यक्ष व्यवहार की दृष्टि से 
रियासतों के वातावरण में श्रभी कोई खास अन्तर नहीं पड़ा है। बल्कि इन 
सब घटनाओं की उल्टी प्रतिक्रिया अ्रनेक रियासतों में देखने में आ्राती है । 
हेदराबाद, काश्मीर, फरीदकोट, भोपाल, बीकानेर वगैरा इसके उदाहरण 
हैं। इसका कारण नरेशों की निराशा हो सकती है | पर उससे भी बड़ा 
कारण भारत सरकार के राजनेतिक विभाग की शरारत, नरेशों का स्वार्थ 
ओर रियासती कर्मचारियों की गुलामी भी हो सकती है और इस सब की 
तह में शायद अंग्रेज बम की गन्दी नीयत भी हो । कौन जाने । इसने 


१०द रियासतों का सवाल 


भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में ग्रबर तक इतने ओर इतनी प्रकार से रोड़े 
अटकाये हैं कि उसकी नीयत में ऐसा शक होना आ्राश्चयं की बात नह! 
हो सकती । श्रन्यथथा एक तरफ दिल्ली में मन्त्रि-मिशन काँग्रेस से सत्ता 
के परिवर्तन के विषय में सलाह कर रहा है और दूसरी तरफ काश्मीर का 
प्रधान मन्त्री उसी कग्रेस के खुद सभापति को गिरफ्तार करने की हिम्मत 
करता है। पोलिटिकल विभाग का इसमें हाथ नहीं है ऐसा कौन मानेगा ? 
फिर इसी समय फरीद कोट में जनता पर श्रक्रथनीय जुल्म होते हैं। एक 
तरफ केन्द्र में अस्थाई सरकार कायम करने की चर्चायें होती हैं और उधर 
कलकत्ता में भयंकर हृत्याकाण्ड होते हैं। एक तरफ श्रस्थाई सरकार में 
लीग शामिल होने जा रही हैं श्रोर दूसरी तरफ पूर्व बंगाल में हिन्दुओं का 
कत्लेश्राम, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अश्रपहरण बलात्कार और 
जबरदस्ती की शादियों होती हैं और गाँव के गाँव जला दिये जाते हैं। 
बंगाल में बागी लीग का मन्त्री-मएडल होगा | पर साम्राब्य सरकार को 
चलाने वाले गवनेर और गवनंर जनरल भी तो अभी बिदा नहीं हो गये 
हैं । सूचनाय मिल जाने पर भी गवर्नर दार्जिलिंग की ओर गवनर जनरल 
बम्बई की सैर पर चले जाते हैं श्रौर श्रल्प संख्यक हिन्दू बहुसंख्यक श्राता- 
ताइयों के सामने बलि के पशुओं के समान श्ररक्षित और हत्या के लिये छोड़ 
दिये जाते हैं । पूर्व बंगाल फे विषय में जो बयान गवनर ने पार्लियामेंट 
को भेजे उनमें भी घटनाओं की वास्तविकता को दबाया गया है। इन सब्र को 
देख कर अंग्रेजों के नियत के विषय में शक होना बिल्कुल स्वाभाविक है | 


ऐसी सूरत में क्या ब्रिटिश भारत की और क्या रियासती जनता को 
बहुत सावधानी से श्रागे बढ़ने की जरूरत हे । हम यह कैसे मान लें कि 
सब कुछ ठीक है । अब भी नरेशों को और मुस्लिम लीग को हिन्दुस्तान 
की आजादी का रोड़ा बना कर विदेशी हुकूमत अपनी उम्र को कुछ बढ़ा 
डकती है| या कम से कम ऐसा प्रयक्ष तो कर सकती हे । अथवा जैसी 
कि मुसलिम लीग के जिम्मेदार नेताओं ने धमकी दी है रुस जैसी किसी 


। %. आ 
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» तीसरी ताकत को लाने का प्रयक्ष भी हो सकता है । वह सचमुच आ्रावेगी 
या उसे आने दिक जायगा या नहीं यद्द दूसरा सवाल है। परन्तु ये सब 
घटमायें और चिन्ह ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि हमें बहुत सावधानी के 
साथ आगे बढ़ना है। इसलिए जहाँ हम इस बात पर समाधान मान 
सकते हैं कि हमारी बहुत-सी समस्‍यायें हल होती जा रही हैं । तहाँ हमें यह 
नहीं भूलना है कि ऐंसी ही बल्कि इनसे भी कहीं अ्रधिक मुश्किल समस्‍यायें 
अभी हमारे सामने हैं और संभव है वे हम से अभी कहीं श्रधिक त्याग, 
परिश्रम, दक्षुता, एकता और कुर्बानी की श्रपेज्ञा करें | 

४ 7) ८न्क्‍नटअबवलनक 4८ 
वे समस्‍यायें क्‍या हैं ! _..£ 5.77 
हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी विधान परिषद में रिया- 
सती जनता के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रात करने का है। विधान परिषद 
में रियासतों के ६३ प्रतिनिधि होंगे। पर इनका चुनाव केसे होगा १ कुछ 
नरेशों ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी रियासतों से श्राधे प्रतिनिधि 
जनता के चुने हुए और आधे नामजद होंगे। वाजिब तो यही है कि 
विधान परिषद में सब के सब्र प्रतिनिधि जनता के चुने हुए ही जावें । 
परन्तु यह केसे संभव होगा यह कहना कठिन है | श्रतः कम से कम हमारा 
यह प्रयक्ष तो जरूर हो कि हम अधिक से अधिक प्रतिनिधि जनता के चुने 
हुए भेजें । पर जब तक हमारी माँग के पीछे मजबूत और व्यापक संगठन 
का बल नहीं होगा वह सफल नहीं हो सकती । इसलिये एक संगठन के 
रूप में समस्त देशी राज्यों में इस समय यह जोरदार श्रान्दोलन छेड़ देने 
की जरूरत है कि विधान परिषद में जनता के प्रतिनिधि ही जावे । संगठन 
जितना बलवान होगा उतना ही उसका असर होगा । 


दूसरे अ्रमी जो निगोशियेटिंग कमिटी बनी है उसमें जनता का एक 
भी प्रतिनिधि नहीं है हालांकि मारत मन्त्री का यह साफ आश्वासन है कि 
उसके निर्माण के समय सभी सम्बन्धित दलों से मशाविरा कर लिया ' 


१०८ रियासतों का सवाल 


जायगा । परन्तु इसका पालन नहीं हुआ | हगें अ्रयंनी श्रावाज इस तरह * 
बुलन्द करनी चाहिए कि इसमें प्रजाजनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । प्रांतों 
की तरफ से जो प्रतिनिधि निगोशियेटिंग कमिटी में बातचीत करने के लिए 
आवे उन पर, तथा ब्रिटिश सरकार पर भी हमें यह असर डालना हे कि 
वे इस कमिटी के निर्माण को वैध न माने और उससे काई व्यवहार 
न करं। अगर उन्होंने हमारी मांग को न माना तो हम साफ कह दें कि 
उसके निणय हमारे लिए बाध्य नहीं होंगे। सचमुच यह एक अजीब बात 
हे कि हमारे भाग्य का निर्णय रुजा लोग और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि 
करने बैठे और उसमें हमारा कोई हाथ न हो । यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है क्योंकि यही कमिटी निर्णय करने वाली है कि विधान परिषद्‌ के लिए 
रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जावेंगे। इन प्रतिनिधियों का 
चुनाव न केवल जल्दी बल्कि सही सही भी हो | और नंग्शों की मौजूदा 
सरकारों स इसकी बहुत कम आशा है । 

इसलिए संघ की स्वतन्त्र इकाई बनने लायक बड़ी रियासतों में श्रभी 
से विधान समितियां बना दी जानी चाहिए | इसी प्रकार छोटी रियासतो की 
एक हो कर अपने इतने बड़े समूह बना लेने चाहिए जो संघ की इकाई 
बन सकें | श्रोर इन समृहां को भी अपने विधान बनाने के लिए विधान- 
समितियां बन! लेनी चाहिए । फिर प्रान्तों में श्रौर फेद्र में जिस प्रकार 
लोकप्रिय सरकारें कायम हो गई हैं उसी प्रकार बड़ी रियासतों और छोटी 
रियासतों के इन समूह में भी अंतःकालौीन सरकारों का बन जाना जरूरी 
है जिससे ये सब सामंजस्थ पृथक काम कर सकें अन्यथा राजाओं या 
उनके नामजद मन्त्रियों का प्रान्तों के चुने हुऐ लोकदन्त्री. विचार वाले 
प्रतिनिधियों से मेल बठना कठिन होगा । 

रियासतों के समृह या संघ बनाते समय हमें एक दो मोटी बातों का 
बहुत ध्यान रखना द्ोगा | एक तो यह कि ऐसे संघ काफी बढ़े हों जिससे 
वें श्रपने प्रजांजनों के जीवन की सब सुख् सुविधायें मुहैया कर सकें। दसरे यह 
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कि रियासतों के ये ग्रुप कहॉं प्रतिगामी शक्तियों के गढ़ नहीं बन जावें। 
इसलिए छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में मिलाने के बजाय पड़ोस के 
न्त में मिलाने पर ही हम अधिक जोर दे | 


एक और बात है.। कुछ नरेश जिनकी रियासतें स्वतंत्र ग्रुप बनने 
लायक बड़ी नहीं है अश्रपंने साथ दूसरी छोटी रियासतों को मिला कर उन 
पर श्रपनी छाप डालना चाहेंगे, छोटी श्यासतों की जनता और उनके 
नरेशों को भी इस विषय में सावधान रहना होगा। ओर इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि संघ की इकाई के अन्दर कोई किसी पर अपना प्रभुत्त 
नहीं जतावे | 


अब शासन का अन्तिम विधान बनाने का प्रश्न रह जाता है| जाहिर 
है कि-- 

(१) भारतीय संघ को समस्त इकाइयों में शासन का तरीका एकसा 
ही हो । प्रान्तों में एक तरह का श्रौर रियसतों में दूसरे प्रकार का शासन 
जरा भी बरदाश्त नहीं किया जा सकेगा | 


(२) केन्द्रीय शासन गें भी रियासती जनता के प्रतिनिधि प्रान्तों के 
प्रतिनिधियों के समान भागीदार होंगे । 


ऐसा प्रतीत होता है कि देश को मोजूदा अगस्था में नरेश -करम-से-कम 
कुछ बड़े नरेश. तो रहेंगे। ओर छोटे भी पेन्शनर के रूप में रहेंगे । बड़े 
नरेश श्रयने राज्यों में वैधानिक मुखिया के रूप में क्राम करेंगे। उनके 
अधिकार श्रत्यंत. सीमित रहेंगे। सारे कानून धारा सभा के द्वारा बनेंगे 
और असल शासन घारा सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रि-मण्डल करे द्वारा 
ही होगा । छोटे नरेश. शायद बारी बारी से साल साल दो दो साल के 
लिए पअ्रपने प्रान्तीय संघ के वैधानिक मुखिया रहेंगे | अ्रभी नरेन्द्र मण्डल 
के भीतर और ऋहुर नरेशों के जो मशविरे चल रहे हैं उनमें वे तो भरसक 
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यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास अधिक से श्रधिक सत्ता रहे | पर 
वे शायद भूलते हैं कि इसका निर्णय करना केवल उनके हाथों में नहीं है । 
सत्ता को मानना न मानना प्रजाजनों के हाथ की बात है | और आझ्राज 
ब्रिटिश भारत और रिय सर्तों की जनता इतनी जाग्रत जरूर है कि वह 
अपनी सावंभौमता पर नरेशों की सता को कभी मंजुर नहीं करेगी | 

रहा नरेशों के खर्च का सवाल ? यह तो असंभत्र है कि उनका खानगी 
ख् आज के समान ही आगे चलता रहे । लोक संगठनों ने श्रत्र तक 
जान बूक कर इस प्रश्न को नहीं छेड़ा था। इसमें सिवा मर्यादा के श्रौर 
कोई कारण नहीं था पर अब जब कि सारी व्यवस्था में ऋ्रान्तिकारी परिवंन 
हो रहे हैं, इसका भी विचार होगा ही। अब तक राज्य-कोष का एक बहुत 
बड़ा हिस्सा राज-परिवार पर खच् होता रहा है जिसका मुआ्रावजा जनता 
को कुछ नहीं मिलता था ! और राज्य के लोकोपकारी महकर्गे धन के 
श्रभाव में सुस्त पड़े रहते | यद हालत श्रत्र आगे दरणिज जारी नहीं रहने 
दी जा सकती | 

समय आ गया है कि अब भारतीय नरेश खुद-बखुद अपनी मयी- 
दाओं को पहचानें | अगर वे नहीं समर्भेंगे तो उनके प्रजाजनों को श्रपमी: 
तरफ से नरेशों के अधिकारों पर नियन्त्रण और मर्यादाएं लगानी होंगी । 
जनसंगठन इस दिशा में अ्रव तुरन्त लोकमत को शिक्षित करना प्रारम्मः 
कर दे । क्‍ 

इस सम्बन्ध में और नहीं तो कम से कम इंगलेंड का ही उदाहरण 
नेरेश लें। वहाँ राष्ट्र की आय-व्यय पर पार्लियामेंट का संपूर्ण नियन्त्रण 
होल है । वह निर्णय करती है कि करों से कितनी रक्रम किस प्रकार 
प्रति वर्ष एकत्र की जाय और किस प्रकार उसका विनियोग हो । उसके 
विचार श्रोर निर्णय से बाइर एक भी मद नहीं छोड़ी जाती | दूसरी तमान 
मर्दों के अनुसार राजा के जेब खर्च की रकम पर भी पालियखरगेंट विचार 
करती है ओर उसको खुद मंजूर करती है । पर उसमें एक खास पद्धति 
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है | पालियामेंट राजा के खानगी खर्च की मद पर शासन की अन्य मदों 
की भांति प्रति वष विचार नहीं करती । प्रत्येक राजा के शासन काल के 
प्रारम्भ में एक बार विचार करके वह निर्णय कर देती है ओर यह रकम- 
जब तक वह राजा राज्य करता है--प्रतिवर्ष उसे मिलती रहती है | इसमें 
फिर बीच मे बार-बार जाँच या पुनर्विचार नहीं किया जाता। उस समय 
उसकी तमाम जरूरतों पर विचार कर लिया जाता है और तदनुसार उसमें 
फेर-बदल कर दिया जाता है। बस, इसके बाद जो रकम मंजूर हो जाती 
है उसगें कोई परिवतन नहीं किया जाता । पर जो मन्जूर होता है, शासन 
के दूसरे विभागों की माँति बादशाह की भी उसकी मर्यादा में रहना पड़ता 
है। यह ख्याल करना भी गलत है कि इस प्रकार मन्जूर हुईं रकम का 
विनियोग करने में राजा फिर स्वतन्त्र है, और उसका श्रॉडिट वगैरा नहीं 
होता । आडिट हर साल होता है और प्रत्येक राजा के कार्य काल के अन्त 
में उसके खानगी खर्च को प्रकाशित भी किया जाता है ओर इसके प्रकाश 
में नये राजा के लिये बजट बनते हैं । यह भी ध्यान में रहे कि 
पालियामेंट से इंगलेंड के राजा के खर्च के लिये जो रकम मन्जूर होती है 
उसके अलावा उसके पास आय के अन्य कोई साधन नहीं होते । बेशक, 
कानंवाल और लेकेस्टर की डचीज उसकी खानगी संपत्ति हैं, परन्तु इनका 
उपभोग वह नहीं करता । उसने यह संपत्ति राष्ट्र को अ्रपिंत कर ८. है 
और इंग्लैंड में यह परिपाटी है कि जब नया राजा सिंहासन पर आता है 
तब यह पालियामेंट को यह संदेश भेजता है कि “राजा की व्यक्तिगत 
जायदाद राष्ट्र को अपित है और वह अपने तथा अपने निर्वाह के लिये 
पूर्णतः पालियामेंट की उदारता पर निर्भर है |” स्मरण रहे कि राजा के 
लिये पालियामेंट से जो रकम मन्जूर है उससे तिगुनी श्राय इन जायदादों 
की है।" 

इंग्लेंड के राजा की सिविल लिस्ट सारे राष्ट्र के बजठ के एक प्रतिशत 
का प५न्‍-द्र॒हृवोँ हिस्सा है।। पर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें 

.. ?-स्टेट्स पीपल ४-७-११ 
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विश्वास है नरेश समभदारी से काम लेंगे और इंग्लेंड के बादशाह 
की भाँति खुद ही अपने खर्च की रकमें कम कर लेंगे श्रग्यथा जनता को 
तो कम करनी ही होगी | पर असली सवाल है स्वराज्य के निर्माण का, 
हम उस पर विचार करे | 

खैर, तो स्वराज्य की कुछ मोटी-सी रूपरेखा इस तरह धीरे धीरे 
बनती जा रही है | पर वह इतनी मोटी अ्रस्पष्ट और अ्रस्थाई है कि उसका 
अंतिम रूप क्‍या होगा यह कहना बहुत कठिन है। परन्तु जिस प्रकार 
हम श्रतर तक आगे बढ़ते आये एक निश्चित उद्द श्य को लेकर आगे 
भी इसी प्रकार मजबूती से कदम बढ़ाते हुए हमें जाना होगा। 
राष्ट्र निर्मावा घटनाओं को उनके अपने प्रवाह पर नहीं छोड़ दिया करते। 
दूरदर्शिता के साथ सोच समझ कर बरसों पहले से अ्रपने उद्देश्यों को 
कायम करते हैं और तदनुसार योजनायें बना कर दृढ़ता पूर्वक उन्हें पूरी 
करने में लग जाते हैं प्रवाह में वे बहते नहीं प्रशाह को मोड़ने की क्षमता 
रखते हैं । 

अभी तक जो पूृ० महात्माजी के मार्गदशंन में अपना रास्ता तथ 
किया है | उसके अनुसार कुछ मोटी मोटी बातें ये तय पाई हैं-- 


१ स्वराज्य अथवा उत्तरदायी शःसन हम शान्त तरीकों से हासिल करेंगे | 
२ देश के टुकड़े ठुकढ़े नहीं होंगे । सभी जातियाँ हेलमेल से रहेंगी । 
३ शासन का तरीका जनतन्‍त्रात्मक होगा | सच्चा जनतन्त्र श्रहिंसा के 
श्राधार पर ही कायम हो सकता है | 
जाहिर है जब तक संपूर्ण जनता श्रपने श्रधिकारों को और जिम्मे- 
वारियों को समझ कर के तदनुसार अपने कतंत्र्यों के पालन में नहीं लग 
:जाबेगी ऐसा अहिंसात्मक जनतंत्न नहीं श्रा सकता | 


ऐसे जनतन्त्र को लाने कें लिए श्रखिल भारतीय भूमिका पर जितना 
बुछ किया जा सकता था हो गया है और इसी प्रकार आगे भी होता 
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रहेगा | पर हमें भीतर से भी इस प्रश्न को हल करने का अपना यज्ञ 
जारी रखना है उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा 
चिचार कर लें | 


सब से पहली बात तो यह है कि हमें इन तमाम वरिवतनों के लिए 
जनता को भी तैयार करना है| इसलिए प्रत्येक रियासत में जन संगठनों 
का होना जरूरी है। अतः ऐसे जन संगठन जहाँ न हों वहाँ तुरन्त कायम 
किये जावे और जहाँ पहले से हों उनका विस्तार गांव गांव में फैला कर 
जनता में श्रपने अधिकारों और जिम्मेवारियों का भान पैदा कर देना 
चाहिए । आ्राज भी ग्रामों की असंख्य जनता अज्ञान के घोर अंधकार 
में पड़ी है श्रौर उसके इस अजशान से अनुचित लाभ उठा कर छोटे मोटे 
व्यापारी, वकील, दूकानदार और सेठ-साहूकार उनका शोषण करते रहते 
हैं और सरकारी कर्मचारी तथा गुण्डे उनको भय से आतंकित करते रहते 
हैं। हमें उनमें ऐसी जान डाल देनी है कि जिससे वे अ्रन्याय के सामने 
भ्ुुके नहीं और जुल्मों को कभी बरदाश्त नहीं करे । स्वतन्त्र और पुरुषार्थी 
देशों की जनता की सुख समृद्धि और पराक्रम की मिसालें दे कर उनके 
पुरुषार्थ और तेजस्विता को भी जगाना चाहिए ओर श्रच्छा और ऊंचा 
जीवन बिताने की प्रेरणा उनके अन्दर निर्माण करनी चाहिए.। यह सब 
काम गांवों और करस्ब्रों की मुकामी कमिटियों के जरिये हो सकता है । 
इन कमिटियों में कस्बे या गांव के नेक, प्रतिष्ठित, निर्मय, 
स्यागी, और सूक बूक वाले नागरिक हों और वे जनता की रोजमर्रो 
की तकलीफों की तरफ ध्यान दे कर उन्हें दुर करने की कोशिश 
में रहें । जो केबल जनता की सुस्ती, अशान, भीरुता से पैदा हुई हों उन्हें 
जनता द्वारा ही दूर करावें जिनमें सरकारी कर्मचारी कारण हों उन्हें इन 
कर्मचारियों को समझा कर दूर किया जाय और जिनको वे भी समभाने 
जुभानें पर दूर न करे उनके लिये जनता को लड़ने के लिए तैयार किया 
जाय । पर इतनी तैयारी एक दम नहीं होती। इसलिए कार्यकर्ताओं को 
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अधीर नहीं होना चाहिए आम तोर पर जनता पहले यह चाहती है किः 
कार्यकर्ता इन तकलीफों को दूर करा दें और उसे कुछ नहीं करना पढ़े । 
इसका कारण उसका स्वाभाविक मय और अज्ञ'न है इसलिए, कार्यकर्ताओं 
को कष्ट उठा कर भी जेल जा कर भी जनता की तकलीफें दूर करने का 
यत्न करना चाहिए | उससे अपने आप जनता की शआ्रात्मा भी धीरे धीरे 
जागती जाती है । कार्यकर्ताश्रों की कुशलता इसी में है कि वह जनता के 
सामने ऐसे कार्यक्रम रखते जावे कि जिस अपने आप जनता कीः 
तेजस्विता ओर कार्य शक्ति का विकास होता जाये । 


थोड़े में जनता के सामने हम यह लक्ष्य रक्‍्खें कि वह अपने गाँव या 
कस्बे को एक छोटा-सा परिवार समझे और अपने परिवार की जरूरत 
सभमभ कर जिस प्रकार उसका हर सदस्य दूसरों के सहयोग पूर्वक उन्हें पूरा. 
करने की धुन में रहता है उसी प्रकार हम श्रपने गाँवों को या राज्य को 
भी समर और उसका पूरा शासन अपने हाथ में ले लेने फे त्विए जनता 
की समझभावें। समाज की शअ्ननेक प्रकार से सेवा करनी होती है | इसी 
प्रकार उसकी अनेक जरूरतें होती हैं | इन जरूरतों की पूर्ति और सेबा के. 
विभिन्न महकमें बना कर प्रत्येक काम के लिए एक एक खास कमिटी बना 
दी जाय | और वह सेवा में लग जावे | 


गाँव की सफाई, सामूहिक टट्ठियाँ, घूडे, पीने का साफ पानी, 
इत्यादि का एक मद्कमा द्वो सकता हे | 


गाँव के तमाम झगड़े लेन-देन के मामले वगैरा सब गाँव की पंचा- 
यते निपटा लिया करें | 


पहने के कपड़े (खादी) जूते, गुड़ शकर, तेल, खेती बाड़ी के श्री जार, 
खेल खिलोने, अपने गाँवों में पैदा होने वाली किसी विशेष चीज धातु की 
बनी बाहर भेजने लायक तैयार चीजें वगेरा ग्रामोद्योगों का प्रव्ध करने 
वाला एक महकमा हो सकता है | 
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प्राथमिक शिक्षा, ओ्रोद्योगिक शिक्षा , व्यायाम की शिक्षा, खेल के 
मैदान, मदरसे, शरीर को मजबूत श्रौर मन को प्रसन्न करने वाले तथा 
ऊंचा उठाने वाले मकान के भीतर और मैदान में खेलने के तरह तरह के 
खेलों की व्यत्रस्था वगेरा करने वाला भी एक महकमा हो सकता है । 


>< बहुधन्धी रुहकार समितियों की स्थापना द्वारा फसलों का माल तथा 
बनी बनाई चीजें बेचने और जरूरत की बाहरी चीजें खरीदने की व्यवस्था 
की जा सकती है जिससे कि ग्रामीणों को श्रपनी चीजों के अ्रधिक से 
अधिक दाम मिल जांय और बाहर की वस्तुयें किफायत से मिल सकें। 
बीच का मुनाफा उन्हों को मिल जाय | यह व्यापारी सहकारिता का एक: 
स्वतंत्र महकमा हो सकता है । 

ग्राम की रक्षा के लिए ग्रामीण जनता को बलवान और बहादुर 
बनाना, स्वयं सेवक दलों का संगठन करना चोरों डाकुश्ओं। ओर बदमाशों 
से गांव की रक्षा करणा और उसे जातीय दंगों से दूर रखना वगैरा काम 
भी अत्यस्त महत्त्व पूर्ण है । यह काम भी एक कमिटी के सिपुद किया जा 
सकता है | द 

फिर, अपने अपने गाँत्र के मीबर यह सब करते हुए हमें श्रलग श्रलग 
गाँवों के अन्दर पारस्परिक सम्बन्ध आयम करते हुए परगने (तहसील) ओर 
जिलों के व्यवस्थित संगठन बना लेने चाहिएँ जिससे सारा राज्य या सारा 
देश एक सजीव शरीर की भांति चेतन्यमय और क्रियाशील संगठन बन 
जाय | 

मतलब यह कि हमें ठेठ नीचे से रपूर्ण स्व॒राज्य की रचना मजबूत 
पाये पर करनी है | राजनेतिक सत्ता हमशैे हाथ में लेने के लिए तथा उसके 
हाथ में आरा जाने के बाद भी यह काम तो कस्मा ही द्ोगा । क्‍यों कि यही 
चीज है जिसके लिये स्वराज्य की जरूरत भी है | किन्तु इस असली अश्रथोत 
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रचनात्मक कार्य की तरफ श्रब॒ तक ठीक तरह हमारा ध्यान नहीं गया है। 
वह श्रगर जावे ओर हम उसमें सच्चे दिल से लग जायें तो अपने श्राप 
ख्राज्य का निर्माण हो जावे | 

लोक संगठनों को अपने राजनेतिक प्रचारात्मक काम के साथ साथ इन 
कार्मों को भी श्रपने हाथ मे अ्रवश्य लेना चाहिए | इस वास्तविक सेवात्मक 
संगठनात्मक, आर्थिक निर्माण करने वाले, ज्ञान वर्धक. सांस्कृतिक उत्थान 
के श्रौर समाज को शुद्ध और तेजस्वी करने वाले कार्यक्रम में जो लोक- 
संगठन जितना क्रियाशील होगा वह उतना ही अधिक सफल और प्रभाव- 
शाली होगा । शासन पर भी उसका उतना ही भ्रधिक असर होगा । केवल 
अखबारी प्रचार ओर भाषणों में लगे रहने वाले संगठनों के कानून भंग 
की लड़ाइयों में भी वह बल नहीं होगा | जो इसकी एक चिट्ठी में होगा । 
इसलिये इस वास्तविक सेवाजनित बल की उपासना में हम लग जावे। 
यही सफलता की चाबी है | 


पारीशीष्ट (१) 
सन्धि वाली चालीस रियासतें ( द्रीही स्टेट्स ) 


जिन रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार की संधियाँ हुई हैं उनके नाम 
इस प्रकार हैं :--- 


ग्यालत का नाम संधिका वर्ष 
१ ग्रल्वर ध्द्व०३ 
२ बहावलपुर श्ष्श्प 
३ बाँसवाड़ा श्य्श्द 
४. बड़ोदा श्ट्०५ 
७, भरतपुर श्८०५ 
६ भोपाल श्व्श्ष 
७ बीकानेर श्द््ध्८् 
८ बंदी श्प्श्द् 
£ कोचीन ध्द्व०७ 
१० कच्छु श्८्१७ 
११ दतिया श्द््श्८ 
१२९ देवास ( दोनों ) श्ध्श्द 
१३ धार श्य१७ 
१४ धौलपुर श्८०६ 
१५ ग्वालियर १८०४, १८४४ 
१६ हेदराबाद १८००, १८४३ 
१७ इन्दोर 5 श्व्श् 
€८ जयपुर ४० जे . श्च्श्द 
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रियासत का नाम संधि का वर्ष 
१६ जेसलमीर श्च्श्ष् 
२० जम्मू काश्मीर श््य४६ 
२१ कभालावाड़ श्द्रे८ 
२२ जोधपुर श्च्श्प 
२३ कलात श्ष्७६ 
२४ करौली 3८१७ 
२४ खेरपुर श्ष्श्८ 
२६ किशनगढ़ श्व््श्द 
२७ कोल्हापुर श््व१२ 
शर्ट कोटा १८१७ 
२६ मैेसोर १८८१, १६१३ 
३० श्रोरछा श्ब्श्२ 
३१ प्रतापगढ़ १८१८ 
३२ रामपुर १७६४ 
२३ रीबा श्८१२ 
३४ समथर ९८८१७ 
३५ सावन्त वाड़ी श्८्व१६ 
३६ सिक्किम १८१४ 
३७ सिरोही १८२३ 
हे८ जावणकोर श्८०५, 
३६ टोंक १८१७ 
४० उदयपुर श्व्श्द्ध 
( हृण्डियन स्टेट्स एण्ड ब्रिटिश रिलेशन्स ) 


भी गुरूमुल निहालसिंह कृत, 
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परिशिष्ट (२) 


छः प्रमुख रियासते 
जो स्वतन्त्र यूनिट के रूप में रद्द सकती हैं । 


रकबा शआराबादी आय 
“हृदराबाद परध्ध्८ १६३१२८५३४ श्र लाख 
(४५) 
मैसोर .. रध्थणरे ७३२८८६६. ६ध्शेण ,, 
(४२-४३) 
'बड़ोदा ८१७६ श८प४५०००.. ३६३ 
गवालियर २६३६७ ४०००००० 9८ 
आवशणुकोर ७६६१ ६०७०० १८ 9९ 
जम्मू-काश्मीर ८४४७१ ४०२१६१६ ३२० 
(४२-४३) 
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परिशैष्ट (३) 


निम्न लिखित रियासतों में किसी न किसी प्रकार की धारा 
सभाए हैं-- 


१ मैसूर 
२ ब्रावनकोर 
३ बड़ोदा 
४ जयपुर 
४ बीकानेर 
६ काश्मीर 
७ हेदराबाद 
८: कोचीन 
६ इन्दोर 
१० भोयाल 
११ जोधपुर 
१२ उदयपुर 
१३ गवालियर 
१४ ओआंध 
१४ कोल्हापुर 
१६ रामपुर 
१७ भोर 

श्८: साँगली 
१६ रीवा 
२० भावनगर 
२१ नागोद 


परिशिष्ठ ई १२६१ 


१२ देवास जूनियर 
२३ पुड्ुं कोठाई 
२४ भावलपुर 
२५ पोरबन्दर 

२६ मंडी 

२७ फलटन 

२८ कूचबिहार 

२६ जामखंडी 

१० कपूरथलां 
३१ बून्दी 


परिशैष्ट (४) 
हिन्दुस्तान की कुल रियासत 


हिन्दुस्तान में कुल ५८४ रियासत हैं इनमे सबसे बड़ी श्र्थात्‌ कईंमीर॑ 
श्र हैदराबाद जैसी तथा श्रत्यन्त छोटी भी शामिल हैं। इस समय संघीय 
भारत के विधान के लिए छोटी छोटी रियासतों के ग्रंप छीठे प्रोम्तीय संघ 
बनाये आ रहे हैं। उनके ब्रनातै समय सभी रियासतों के झ्राकार और आबादी 
रामने रहना जरूरी है जिससे ग्रप के आकार को बनाने में सुविधा हों: 
नीचे तमाम रियासतों की सूची दी जा रही है | इसमें उनके रकबे तो हैं | 
पर १६४१ की आबादी के अंक उपलब्ध नहीं हो सेंके | साधारण कल्पना 
के लिए. सन्‌ ११ के अ#क दिये जा रहे हैं । 


गुज॑रात स्टेट एजन्सी और बड़ोदा रेसीडेन्सी 


नाम रियासत रकबा आबादी 
१ ग्रगर १७ ३४८६ 
२ अलवा ५ १७५७ 
३ श्रनगढ षु १७६६ 
४ आमज्ञा ११६ ६२३४ 
५ श्राभरापुर र्‌ ४४०७ 
६ श्रैवर्चर ६२६ 
७ बाला सिनोर श्र ५२५२७ 
६ बांँसड़ा २१५ डइंप८ ०७ 
६ बारिया धश३ई  १५४६४६२ 
१० बरोडा ८१६४ श४४३००७ . 
११५ भडरवा २७ ११०४८ 
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पारिशीष्ट (६) 
लोक-परिषद्‌ 


अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के 
अधिवेशनों के सभापति 
नाम सन्‌ स्थान 
4११) दीवान बहादुर श्री रामचन्द्र राव, १९२७ बम्बई 
4२) श्री सी. वाई चिन्तामणि ल्ड...+कके 
(३) श्री रामानन्द चटर्जी श्श्बहश , 
(७) श्री नरसिह खितामण केलकर ना. >> 
'(४) श्री के. नटराज़न १९३४ दिल्‍ली 
'(६) डा. पद्टामिसीतारामैया १६३६ कराची 
'(७) पं० जवाहरलाल नेदरू १६३६ लुधियाना 
'(८) पं० जवाद्ररलाल नेहरू १९७५ उदयपुर 
अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद्‌ का 
विधान 


( उदयपुर अधिवेशन में परिवर्तित तथा स्वीकृत ) 
ज्यार १--अ्रखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ का ध्येय, स्व्रतन्त्र और 
संघबद्ध भारत के हिस्सों के रूप में, देशी रियासतों की जनता 
द्वारा शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण उत्तरदायी 
शासन प्राप्त करना है | 


१४० रियासतों का सवात्र 


धारा २--अखिल भारत देशी राज्यलोक परिषद्‌ के निम्न लिखिक 
अंग होंगे- 
(१) संबद्ध रियासती प्रजा-संगठन, 
(२) स्वीकृत रियासती प्रजा-संगठन, 
(३) प्रादेशिक कोन्सिलें, 
(४) जनरल कौन्सिल, 
(५) वार्षिक अधिवेशन, 
(६) परिषद्‌ का विशेष अधिवेशन, 
(७) स्टेन्डिंग कमेटी 


धारा ३--किसी ऐसे व्यक्ति को इस परिषद्‌ में या इसकी अ्ंगभूत किसीई 
संस्था में, कोई चुना हुआ पद लेने का अधिकार न होगा 
जो, किसी ऐस साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार के संगठन का 
सदस्य हो , जिसके उद्दे श्य ओर कार्य-क्रम, स्टेरिंडिग कमिटी की- 
राय में, इस परिषद्‌ के उद्दे श्य और कार्यक्रम के खिलाफ हों।' 


धारा] [४--(क) इस परिषद्‌ के लिहाज से रियासते निम्न लिखित समूहों: 
में, जिन्हें प्रदेश कहा जायगा, विभाजित की गई हैं- 


(१) काश्मीर ओर जम्मू (सीमाप्रांत की रियासतोंसहित), , 

(२) देदराबाद, 

(३) बड़ोदा ( गुजरात की रियासतों सहित ), 

(४) मैसूर, ( बंगापल्ली और सॉड्टर रियासतों सह्दित ); 

(५) मध्यभारत की रियासते, (बनारस और रामपुर सहित)» 

(६) त्रावनकोर, कोचीन श्रौर पुदुकोद्दा, 

(७) उड़ीसा की रियासते, तथा बस्तर ओर मध्यप्रान्क 
की रियासते, 

(८) मणीपूर, कूचबिहार श्र त्रिपुरा, 
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(६) दक्षिण की रियासत, (महाराष्ट्र ओर कर्नाटक में) 
(१०) पंजाब की रियासतें, 
(११) हिमालय की पहाड़ी रियासतें, 
(१२) बिलोचिस्तानी रियासतें, ( कलात लासबेला 
खरन और खेरपुर ) 
(१३) काठियावाड़ की रियासत ( कच्छु सहित ) 
(१४) राजपूताना की रियासतें 


(ख) स्टेंडिंग कमिटी जब कभी उचित सममेगी, तब नये सिरे 
से विभाजन करके प्रदेश बना सकेगी । 


धारा ४--रियासती प्रजा के संगठन, चाहे उनका नाम प्रजा-मंडल, 
लोक-परिषद्‌, प्रजा-परिषद्‌, स्टेट काँग्रेस, नेशलन कान्फ्रेन्‍्स 

या ऐसा ही कुछ हो, जो किसी एक राज्य या राज्य-समूह के 

अन्दर काम करते हों, या विशेष परिस्थितियों में स्टडिंग 

कमेटी की मंजूरी से बाहर से काम करते हों, इस विधान 

के श्रनुसार प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा या सीधे अखिल भारत 

: देशी राज्य लोक परिषद्‌ में संबद्ध या स्वीकृत किये जा सकते हैं। 


घारा ६--(क) कोई भी प्रादेशिक कोन्सिल उस प्रदेश के श्रन्दर 
किसी भी रियासती प्रजा संगठन को सम्बद्ध कर सकेगी, 
बशतें कि- 
(१) वह इस विधान की धारा १ को प्रस्वाव द्वारा 
मन्‍्जूर कर चुकी हो, 
. (२) उसकी सदस्य सूची में आब।दी के प्रति एक लाख 
या कम पर, कम से कम एक सौ (१००) प्राथमिक 
सदस्य हों, 


रियासतों का सवाल 


(३) वह कम से कम एक साल के अरसे से बाकायदा 
काम करता रहा हो, और 


(४) बह स्टेन्डिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर निश्चित 
की हुई सम्बद्ध करने की फीस ओर सालाना फीस 
देना स्वीकार करता हो | 


(ख) विशेष परिस्थितियों में स्टेन्डिंग कमेटी भी किसी 
रियासती प्रजा-संगठन को सीधे तोर पर सभ्बद्ध कर 
सकेगी । 


(ग़) स्टेन्डिय कमेटी मुनासिब कारण बतलाकर और 
मुनासिब नोटिस देकर, किसी भी सम्बद्ध किये हुए संग- 
ठन से सम्बन्ध छोड़ भी सकेगी ! ऐसा नोटिस एक 
माह से कम का न होगा । 


धारा ७--स्टेन्डिंग कमेटी इस परिषद्‌ के उद्देश्यों और ध्येय के श्रनुसार 
रियासतों की जनता के लिये काम करने वाले किसी प्रजा 
संगठन को स्वीकृत कर सकती है । ऐसे स्वीकत संगठनों को 
इस सम्बन्ध में स्टेडिंग कमेटी द्वारा बनाये हुए नियमों के 
अनुसार इस परिषद्‌ और उसकी अंगभूत कमेटियों में प्रति- 
निधित्व पाने का अधिकार होगा । स्टडिंग कमेटी जब 
चाहेगी तब स्वीकृति को मन्सूख कर सकेगी | 


धारा ८--(क) हर प्रदेश को अधिकार होगा कि वह उस प्रदेश के 
अन्दर के किसी राज्य या राज्यसमूह के लिए, प्रति एक 
लाख आबादी पर एक डेलीगेट का चुनाव, परिषद्‌ के 
अधिवेशन के लिए करे, बशतें कि उसमें, ऐसी हर 
.. मिली हुई सीट पर, कम से कम सो प्राथमिक सदस्य हों! 
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(ख) स्टेंडिंग कमेटी को अधिकारहोगा कि वह अ्रखखिल भारत 
देशी राज्य लोक परिषद से, किसी कारणवश सम्बद्ध 
या स्वीकृत न हो सकनेवाले प्रजा-संगठनों को उचित 
प्रतिनिधित्व देने के लिये पचास तक प्रतिनिधि 
नामजद करे | 


धारा ६०-(क) धारा २ में बताये हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये एक 
प्रादेशिक कौंसिल होगी, जो इस प्रकार बनेगी;--- 


(१) उस प्रदेश के श्रन्दर के परिषद्‌ के प्रतिनिधि, तथा 
परिषद्‌ के प्रेसीडेन्ट और भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट जो उस 
प्रदेश में रहते हों । 

(२) रीजनल कौन्सिल के डेलीगेटों द्वारा अपनी 
संख्या के € तक कोआप्ट किये हुए व्यक्ति । इन 
कोश्लाप्ट किये हुए. मेम्बरं को भी प्रतिनिधि के 
अधिकार होंगे । 


(ख) हर प्रादेशिक कोंसिल को स्टेन्डिंग कमेटी के सामान्य 
नियन्त्रण व निगरान। के अधीन अपने प्रदेश के समस्त 
काय-संचालन का श्रधिकार होगा | 


(ग) प्रादेशिक कोन्सिलें इस विधान के अनुसार रहनेवाले 
अपने नियम बना सकेगी । परिषद्‌ की स्टेन्डिंग कमेटी 
की मनन्‍्जूरी के बाद वे नियम काम में आरा सकेंगे । 


(घ) यदि कोई प्रादेशिक कोन्सिल इस विधान के अनुसार 
कार्य न करेगी तो स्टेन्डिंग कमेटी उस प्रदेश में, परिषद्‌ 
का काम चलाने के लिये अस्थाई कोन्सिल बना सकेगी | 


| 
| 
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धारा १०--(क) जनरल कोन्सिल निम्न लिखित व्यक्तियों की बनेगी ।' 
(१) हर प्रादेशिक कौन्सिल द्वारा उस कोन्सिल 
मेम्बरों की तादाद पर हर पांच के पीछे एक मेम्बरः 
के हिसाव से चुने हुए मेम्बरान | 


बशतें की जनरल कोन्सिल में हर प्रादेशिक- 
कौन्सिल को कम से कम दो प्रतिनिधि अ्रवश्य- 
भेजने का अधिकार होगा. ओर, 


(२) जनरल कोन्सिल के चुने हुए मेम्बरों द्वारा अपनी: 
तादाद के > तक कोआप्ट किये गये मेम्बर । 


(ख) जनरल कौन्सिल के प्रत्येक मेम्बर को, अपने वोट. 
का इस्तेमाल करने के पहिले सेन्ट्रल ऑफिस को ५) ० 
फीस अ्रदा करना होगा । 

(ग) जनरल कोन्सिल उस कार्थक्रम को पूरा कंप्गी. जो 
परिषद्‌ अपने अधिवेशन में निश्चित कर चुकी होगी,, 
आर अपने कार्यकाल में पैदा होने वाले तमाम नये 
मामलों को भी निपटायेगी | 


(घ) जनरल कोन्सिल का कोरम ३० का, या कुल मेम्बर: 
संख्या के भ॑ का, जो भी कम होगा, होगा । 


भारा ११--(क) स्टेन्डिंग कमेटी में प्रेसीडेन्ट, वाइस प्र सीडेन्ट, एक 
या अधिक जनरल सेक्रेटरीज, एक कोषाध्यक्ष और 
१६ अ्रन्य मेम्बर दहोंगे। प्रेसीडिग्ट, इसमें आगे बताए. 
हुए तरीके से चुना जांयगा । प्र सीडेन्ट स्टेन्डिंग कमेटी 
के पदाधिकारियों सहित अन्य सब सदस्यों को,, 
जनरल कोन्सिल के मेम्बरों में से नामजद करेगा । 
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(ख) स्टेन्डिंग कमेटी परिषद्‌ की कार्यकारिणी होगी, और 
उसे श्र. भा. दे. रा लोक-परिषद्‌ तथा जनरल कौन्सिल 


द्वारा निश्चित की हुई नीति तथा प्रोग्राम को कार्योन्वित' 
करने का अधिकार होगा | 


(ग) स्टेन्डिंग कमेटी का कोरम ६ का हो गा। 
(ध) स्टेन्डिंग कमेटी को निम्नलिखित श्रधिकार भी होंगे--- 
- १ विधान का मुनासिब अ्रमल कराने तथा विशेष 
परिस्थितियों को निब्रटाने के लिये नियम बनाना, तथा 
हिंदायतें जारी करना ! 
२ गलत व्यवह्ार, लापरवाही या क॒ठंव्य के न पालने 


की सूरत में, किसी कम्रेटी या व्यक्ति के खिलाफ, जो भी 
अनुशासनात्मक कारवाई करना चाहे, करना | 


३ तमाम अ्ंगभूत कमेटियों का निरीक्षण निर्यत्रणु 
तथा पथप्रदशंन । 


धारा १२--(क) परिषद्‌ का प्रेसीडे-ट अ्ग ने श्रधिविशन तक काम करता 
रहेगा । वद्दी जनरल कोसिल का भी अध्यक्ष होगा । 


(ख) परिषद्‌ का जनरल सेक्रेटगी या जनरल सेक्र टरीज़ 
जनरल कॉसिल तथा स्टेरिंडग कमेटी के भी जनरल 
. सेक्रेटरी या सेक्रे टरीज़ होंगे। वह या वे जनरल कॉसिल 
के समत्त संगठन व कार्मों के बाबत सालाना रिपोर्ट: 
पेश करेंगे | ' 


_ (ग) परिषद्‌ का कोष, कोषाध्यक्ष के जिम्मे रहेगा, ओर बह 
उस कोष का ठीक ठीक हिसाब रखेगा । जाँच किया 
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हुआ हिसाब जनरल कोंसिल के समक्ष उसको जानकारी 
के लिए पेश किया जायगा । 


थारा १३--(क) स्टेन्डिंग कमेटी प्रदेशिक कौन्सिलों से प्रेसीडेन्ट के 
चुनाव के विषय में सुकऋाव माँ गेगी । 


(ख) जनरल कौन्सिल के मेम्बर इस सुझाई हुईं सूची में से 
परिषद के अधिवेशन से कम से कम एक माह पहले 
प्रेसीडेन्ट का चुनाव करेंगे | 

(ग) स्टेन्डिग कमेटी इस चुनाव के लिए. नियम ब्रनायगी | 


धारा १४--(क) वार्षिक अधिवेशन, स्टे:डंग कमेटी द्वारा निश्चित किए 
हुए स्थान थ समय पर होगा । 


(ख) जिस प्रदेश में अधित्रेशन होने वाला होगा वहाँ की 
प्रदेशिक कोन्सिल अधिवेशन के लिये ध्वागत समिति 
निर्मांण करेगी । 

(ग) परिषद्‌ की नई जनरल कॉसिल अधिवेशन से पहले 
नये चुने हुए. प्रेसीडेण्ट की अध्यक्षता में विषय-निर्वा- 
चिनी समिति के रूप में बैठेगी। 


(घ) प्रतिनिधि ( डेलीगेट ) फीस तीन रुपया होगी । ऐसी 
तमाम फीस स्वागत-समिति सेंट्रल आफिस को दे देगी | 
स्वागत समिति की बचत, स्थानीय प्रजामंडल, प्रादेशिक 
कोंसिल और सेन्ट्रल आफिस, तीनों में बराबरी से 
बट जायगी । 


खरा १४--जनरल कोंसिल, स्टैरिडग कमेटी की सिफारिश पर, विधान 
में उच्चित परिवर्तन कर सकेगी | ऐसे परिवर्तन, परिषद्‌ के 
अगले अधिवेशन में उसकी स्वीकृति के लिए पेश किये जायंगे। 
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अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद्‌ की 
यलेसान स्थायी-समिति 


१ श्रध्यक्ष श्री. पे. जवादररलाल नेहरु 
२ कार्यवाहक अध्यज्ञ॒,, डॉ. पद्टामि सीतारामैया 
३ उपाध्यक्ष » शेख मोइंम्मद अब्दुल्ला 
४ कोषाध्यक्त » कैमलनयन बज्ञाज 

४ मनत्री ५ जयनारायण व्यास 

६ ,, 3 जलवन्तराय मेहता 

७ , » टी. एम. वर्गिस 

८ ,॥; 9» दारकानाथ काचझ 

£ सदस्य » स्वामी रामानन्द्‌ तीथ 
१० ,, » एच. के. थीरण्णा 

११ ,, » आचाये नरेन्द्रदेव 

१२ ,, » वाह गगाधर खेर 

१३ ,, » खान अब्दुल समदसां 
१७ ,, » दीरालाल शास्त्री 

२४ ,, १2 डे. इसेदा धाड़ियर 

रद ,, » शरंगधरवास 

१७ ,, ४ जी. व्ही, शिखरे 

रैंछ ॥ १9 शिवशंकर रावत 

रैक ,, 99 बैजनाथ महोदय 


२० ,, 88 वृषभागंदास ह 
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स्टेंडिंग कमेटी के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


( उदयपुर अ्रधिवेशन में नीचे लिखे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर हुए 
हैं, जो लोक-परिंपद्‌ के संगठन से सम्बन्ध रखते हैं | अतः वे भी यहाँ 
दिये जा रहे हैं | ) 


(१) सावेज्ञनिक आलोचना न दो 


यद्यपि स्टडिंग कमिटी की यह राय है कि संस्था के सदस्यों को 
जहां श्रपनी राय रखने ओर प्रदर्शित करने की पूरी श्राजादी मिलनी चाहिए 
तहाँ कमिटी का यह भी खयाल है कि जहाँ तक संगठन के कार्य से 
सम्बन्ध है जबतक कोई आदमी उस संगठन का सदस्य है उसके लिए 
खुले तौर पर इस काये दा घिरोध करना उचित नहीं है। कमिटी इस 
बात को भी नापसन्द करती है कि मेम्बर एक दूसरे की या संगठन के 
पक्रिसी अंग की व्यक्तिगत या श्रन्य कारणों को लेकर सावंजनिक समभाश्रों 
'में या अखबारों अथवा प्चों में आलोचना ये कर | जब जरूरी हो ऐसी 
आलोचनाये सम्बन्धित कमेटी में ही करनी चाहिए और अगर वहाँ इनकी 
सुनवाई या उपाय नहीं हो तो उससे ऊपर की कमिटी में की जावें। 
अनुशासन और काम की दृष्टि से यह जरूरी है कि संस्था में दलबन्दी की 
वूत्ति को प्रोत्साहन' न दिया जाय । ( प्रस्ताव १६ ) 


(२) कम्यूनिस्ट पार्टी और रॉयिस्ट दल के सम्बन्ध में-- 
“इटेरिंडग कमिटी ने इस संगठन के कुछ ऐसे सदस्यों और दलों की 
“कार्यवाही सम्बन्धी शिकायतों पर गौर किया, जो कि अखिल' भारतीय 
देशी राज्य लोकपरिषद्‌ के उसूलों और कार्यक्रमों के विरुद्ध पड़ने वाली 
नीतियों और प्रोग्रामों का अनुसंरश करते. रहे हैं । विशेषतः यह बताया 
गया कि पिछुले लगभग:चार वर्षों, के बीच भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा 
जेडिकल डेभोक टिक पार्टो की सामान्य नीति और प्रवृत्तियाँ ग्रखिल भारत 
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देशी राज्य लोक परिषद्‌ की नीति और प्रश्त्तियों से विरोधी रही हैं । कुछ 
आधारभूत मामलों में यह विरोध लगातार जारी रहा है, बढ़ा है और 
आज भी वह इन संगठनों के प्रकाशनों में पाया जाता है। यह साफ 
जाहिर है कि इस लोकपरिषद्‌ में कोई कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटी 
असरदार ढंग.से काम नहीं कर सकठी, यदि उसके सदस्यों में इस प्रकार 
'सिद्धान्तों का विरोध हो । इसके अलावा भी विधान की धारा रे के 
अनुसार कोई भी व्यक्ति या दल, जो श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद 
के कार्यक्रमों का खुला विरोध करेंगा वह इसकी कार्यकारिणी या चुनी 
हुई कमेटियों का सदस्य नहीं रह सकेगा | 


चू कि इनका सवाल कुछ व्यक्तियों से सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि 

ऐसे माने हुए दलों की नीतियों और कार्यक्रमा से संम्बंन्ध रखता है, 

-जो कि सुविदित हैं और विव/दग्रस्त नहीं हैं; इसलिए यह अवश्यक नहीं 
समझा गया कि स्पष्टीकरण माँगा जावे, या अनुशासन सम्बन्धी कार्य के 

लिए कारण बताने के लिए श्रारोप कायम किये जावे | इसलिए यह 
निश्चय किया जाता है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी या रेडिकल डेमो- 

ऋरटिक पार्टी का. कोई सदस्य अ्रखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ के 

संगठन में किसी कायकारिणी में न चुना जावे ओर न किसी चुने हुए पद 
या कमेटी में रक्‍्खा जावे | यह फैसला सम्बन्धित ओर स्वीकृत संस्थाश्रों 

के लिए भी लागू होगा | यदि ऐसे कोई व्यक्ति पहले से ही चुने जा चुके 

हों, तो उनसे पूछा जावे कि इस नियम के अनुसार वे जिस समिति के चुने 
हुए सदस्य हो गए हैं, उसकी सदस्यता से उन्हें एथक क्‍यों न किया जाबे। 


धारा 
पारा 


भारा 


घारा 


परिशिष्ट (७) 
छोटी रियासतों के 
प्रजामएडलों के लिए नमूने का विधान 


१--नाम--इस संस्था का नाम... . . .राज्य प्रजा मरडल है। 


२--उद्दे ्य--इस प्रजा मण्डल का उद्देश्य अखिल भारत देशी 
राज्य लोक परिषद्‌ के मार्गदशन में,. ......राज्य की जनता 
के लिए शान्त श्रौर उचित उपायों द्वारा उत्तरदायी शासन 
व नागरिक स्वतंत्रता प्रात करना है | 


३--सद्स्यता--राज्य का निवासी, कोई भी स्त्री या पुरुष, 
जिसकी उम्र १८ वर्ष की या ज्यादह हो, इस प्रजा मण्डल 
के उद्देश्य को मन्‍्जूर करने पर और चार आना सालाना 
चन्दा झदा करने पर इसका सदस्य हो सकेगा। 
४--लंगठन--इस प्रजामण्डल के नीचे लिखे अंग होंगे... 
(१) मुकामी कमेटियोँ, 
(२) तहसील कमेटियाँ, 
(३) जनरल कमेटी, 
(४) एक्जीक्यूटिव कमेटी, 
नोटः--मुकामी कमेटियों में सुविधानुसार श्रास पास के 
गाँवों में से भी सदस्य बन सकेंगे | 
४--मुकामी कसेटियां--किसी भी मुकाम पर या प्राम-समूह 
में दस या दस से ज्यादा मेम्बर बन जाने पर वहाँ मुकामी 
कमेडी बन सकेंगी | 
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धारा ६--तदहसील कमेटियां--किसी भी तहसील की सब मार्षहत 
हु मुकामी कमेटियों के डेलीगेटों को मिला कर तहसील कमेटी 
होगी, जो तहसील के श्रन्दर प्रजा मएडल के कार्मो की देख 
| रेख करेगी । 

धारा ७--अनरल कमेटी--राज्य भर की कुल मुकामी कमेटियों 
से चुने हुए डेलीगेटों की मिलकर जनरल कमेटी होगी, इसके 

अलावा हर मुकामी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व सेक्र टरी भी बलि- 

हाज श्रोहदा डेलीगेट होंगे और इस. जनरल कमेटी को 

विधान बनाने, बदलने, नीतियाँ व कार्यक्रम तय करने का 

सर्वोच्च अधिकार होगा | इसका मामूली तौर पर हर साल 

वार्षिक श्रधिवेशन होगा । डेलीगेट प्रारम्भिक सदस्यों के 

हर १०० या १० के बाद बचे हुए जुज पर एक के हिसाब 

क्‍ से चुने जावेंगे | ु 

धारा ८--एक्जीक्यूटिव्ड कमेटी--एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी सात से 
१५ मेम्बरों तक की हो सकेगी। ओर उसको प्रेसिडेन्ट 

नामजद करेगा । व्हाइस प्रेसिडेन्ट ओर खजांची के अलावा 

एक. जनरल सेक्रेटरी, व एक से ज्यादां सेक्र ठरी हो सकेगे। 


घारा ६--पक्‍जीक्यूटिव्ड कमेटी के काम और अधिकार--यह 
' जनरल कमेटी की द्िदायतों के मुताबिक काय संचालन 
. करेगी। और वही अनुशासन सम्बन्धी सब मामलों के 
निर्णय करने का अधिकार रखेगी ) इस कमेटी: को शुनाव 
सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने के लिए और दूसरे कार्यों के 
लिए सब कमेटी मुकरंर या. खुद फैसला. करने. का अधि- 
कार होगा | लेकिन करगढ़ों से सम्बन्धित व्यक्ति ब्होद नहीं.. 
दे सकेंगे । यही कमेटी अधिवेशन की. तारीख म्ुकरंर करेगी 
झौर उसका मुनासिब इन्तजाम करेगी |. ष 


१६२५ रियाश्रतों का सवाल 
धारां १०- प्रसिडेन्ट--हर अधिवेशन की तारीख से कम से कम दो 
महिने पहिले प्रेसिडेन्ट की नामजदगी के परचे, जिन पर 
कम से कम तीन डेलीगेटों द्वारा नामजदगी हो, प्रधान 
कार्यालय में श्रा जाना चाहिये। इन सब पर एक्मीक्यूटिव् 
कमेटी में विचार होगा और आये हुए तमाम नामों की 
इतल्ना तमाम मुकामी कमेटियों श्रीर तहसील कमेटियों में 
भेज दी जावेगी। प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी प्रधान कार्या- 
लय से आई हुई हिंदायतों के मुताबिक बताई हुई तारीख 
वे मुकाम पर प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी व्होट लिये जावेंगे। 
जिनमें सिफ डेलीगेट ही हिस्सा ले सकेंगे | हर कमेटी हर 
एक उम्मीदवार के लिए आये हुए व्होटों की तादाद, प्रधान 
कार्यालय को, चुनाव के तीन दिन के अन्दर रवाना कर देगी | 
प्रजा मण्डल के प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी या एकक्‍्जीक्यूटिव्ड 
कमेटी द्वारा मुकरर की हुई विशेष सबकमेटी चुने हुए, 
प्रें सिडंट की घोषणा करेगी | 
अगर बीच में कभी प्रेसिडेंट त्यागपन्न दे दे या दिगर 
२ किसी वजह से उसकी जगह खाली हो जाय तो एबजी- 
क्यूटिव्ह कमेटी अ्रपना अ्रस्थायी प्रेसिडेंट चुन सकेगी । 
धारा ११--विशेष परिस्थिति में कार्यवाही--अगर कोई ऐसी 
विशेष परिस्थिति हो, जिसमें इस विधान का चलना मुमकिन 
न हों तो उस हालत में प्र सिडंट को, विधान या उसका 
कोई द्स्सा स्थगित करके कार्य संचालन का ओर मुनासिब 
इन्तजाम करने का पूरा श्रधिकार होंगा | 
धारा १९--प्रधान कार्यालय -इस प्रजामण्डल का प्रधान कार्यालय 
या जहाँ इसकी कार्य-कारिणी समिति-एक़जीक्यूटिव् कमेटी 
ते करेगी, वहाँ रहेगा | | 
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धारा १३--खाली जगह की पूर्ति--सामान्यतः खाली जगह की पूर्ति 
उसी तरह पर होगी, जिस तरह उनकी नियुक्ति या 
चुनाव होता है । 


धारा १४--कोरम--प्रजा मएडल की हर कमेटी का कोरम एक चौथाई 
। का होगा । 


धारा १५--केन्द्रीय संस्थाओं की हिदायतों की पाबन्दी--यह 
संस्था श्रपनी केन्द्रीय संस्था, अखिल भारत देशी राज्य लोक 
परिषद्‌ या उसको प्रादेशिक शाखा, मध्यमारत प्रादेशिक देशी 
राज्य लोक परिषद से आई हुई हिदायतों का ख्याल रखेगी। 


झावश्यक नोट, 


मध्यभारत प्रादेशिक लोक-परिषद्‌ ने मध्यमारत की छोटी रियासतों 
के लिये यह नमूने का विधान बनाया है | इसमें प्रजा मण्थल कां नाम, 


। कड स्थानीय हालात के लिहाज से अन्य आ्रावश्यक नियम जोड़े जा 
सकते 


परिशैष्ट (८) 
नरेन्द्र मण्डल 


शासन सुधार के विषय में मा्टेग्यू चेम्तफोर्ड रिपोट के दसवें अध्याय 
में रियासतों के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं | इनकी पूर्ति की दिशा 
“में ता० ८ फरवरी १६२१ को डयूक श्रॉफ कनाट के द्वारा दिल्ली में 
चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस श्रर्थात्‌ नरेन्द्र मएडल का उद्घाटन किया गया। 
. ईस अवसर पर पढ़े जाने के लिए सम्राट ने खुद अपना एक सन्देश भेजा 
था; जिसमें कहा गया था कि 'राजा-महाराजाओं का यह मण्डल उनके 
अपने तथा प्रजाजनों के स्थायी लाभ का पोषक होगा; ऐसी हमें आ्राशा 
है। हमें यह भी आशा है, कि अपने राज्य तथा ब्रिटिश भारत के ह्ितों 
को आगे बढ़ाते हुए वे मेरे समस्त साम्राज्य का भला करेंगे। यह नरेन्द्र 
मण्डल हमें एक दूसरे को समभने में सहायक होगा, हम एक दूसरे के 
अधिक नजदीक आवेंगे ओर देशी राज्य तथा समस्त साम्राज्य के सामान्य 
हितों की इससे श्रमिवृद्धि श्रोर विकास होगा ।”” 


मण्डल का उद्घाटन करते हुए ड्यूक श्रॉफ कनाट ने कहा कि “यह 
आगे बढ़ने के लिए आप को बड़ा श्रच्छा अवसर मिल रहा है। पर ऐसे 
अवसरों के साथ साथ नई नई जिम्मेदारियाँ भी आया करती हैं, यह हमें 
नहीं भूलना चाहिए । में जानता हूँ कि सम्राट ने आप पर जो भरोसा 
किया है, उसे आप ठीक तरह से समझ रहे होंगे। और अपने राज्य के 
अधिपति तथा साम्राज्य के स्तम्भ की हेसियत से आपकी तरफ से इस 
विश्वास के अनुरूप ही जवाब मिलेगा ।” 


नरेन्द्र मर॒इल में केवल वे ही नरेश शरीक हो सकते हैं, जिन्हें सलामी 
का हक है | जिन रियासतों को भीतरी शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार नहीं 
हैं, बे भी समूह रूपसे अपना प्रतिनिधि नरेन्द्र मश्डल में भेज सकते हैं । 


$ 
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ऐसे प्रत्येक ग्रप का एक प्रतिनिधि उसमें रहेगा। भारतवर्ष में कुछ ११८ पू्वा- 
घिकारवाली सलामी की हकदार रियासतें हैं | इनमें से केवल १०८ . ही 
मण्डलमें शरीक हुई | शेष, उदाहरणार्थ-हैदराबाद, मेसोर, त्रावशफोर, 
कोचीन, बड़ोदा श्रोर इन्दौर-नरेन्द्रमण्डल की सदस्य नहीं बनीं। भ्रन्य का रखो के 
.. साथ इन्होंने इसकी बज़ह यह भी बताई कि नरेशों के लिये व्यक्तिगत 
दृष्टे से यह श्रत्यंत अनुचित होगा कि वे ऐसी नीति या व्यवहारों का हामी 
झपने को बना लें, जो शायद उनके प्रजाजनों को पसन्द न हों.। नरेशों 
को जो कुछ कहना हो अपने मन्त्रियों के माफंत कहना या करना चाहिए । 
स्वतंत्र रूप से अ्रपनी जिम्मेवारी पर वे कुछु न कहें-करें; क्योंकि उनकी 
जानकारी बहुत अ्रधूरी होती है । श्रनुमव और वकक्‍तृत्व शक्ति की भी 
उनमें कमी होती है | जिनके नरेशों फो सलामी का अधिकार नहीं है, ऐसी 
. १२७ छोटी रियासतों की तरफ से मण्डल में १२ प्रतिनिधि हैं। सर पी 
' एस शिवस्वरामी ऐयर ने इसके कतंव्य और सत्ता के विषय में एक 
बार कहा था-- 

“यह तो एक सलाहकार संस्था मात्र है। नरेश बर्ग, रियासतें या 
' ब्रिटिश भारत के विषय में नरेशों को अ्रपनी राय देने का भी मौका मिल 
. जाय यंद्ी इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा है | परन्तु नरेश इसके 
उद्दे श्य से संतुष्ट नहीं हैं। जो इसमें शरीक हुए हैं बे भी उसमें दिलचस्पी 
नहीं ले रहे हैं, उन्हें श्रपनी प्रतिष्ठा का बड़ा ख्याल है | छोटे नरेश उनके 
साथ बैठने लग जावे यह उन्हें श्रच्छा नहीं मालूम होता | सब समानता 
पृवंक बैठे या बातचीत करें, यह उन्हें बड़ा श्रटपटा लगता है, फिर यह 
बहुमत से किसी प्रश्न का निर्णय करने की पद्धति भी उन्हें पसन्द नहीं ।” 

नरेन्द्रमएडल अपनी बैठकों में क्या:करता रहता है, बाहरी, दुनियां 
नहीं जानती । उसे तो अ्रभी श्रमी तक उसके अस्वित्व का प्रता श्रपने 
सालाना जल्सों से होता था, जब कि बाइसराय आते और अपना टकसाली 
उद्घाटन भाषण देकर चले जाते थे। भाषण में हर साल वही बातें भाषा 
को बदल कर कही जातीं रही हैं जैसे-- 


. १६६ रियासतों का सवाल 


मैं आपकी बुद्धिमत्ता भरी सलाह के लिए एहसानमन्द हूँ। खापके 
सामने इस वर्ष काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है| में आशा करता हूँ, आप 
उसे निश्चयपूर्वक पूरा करेंगे | झ्राप के सरपर अपने प्रजाजनों की भलाई 
और तरक्की करने की जिम्मेवारी है ओर मुझे विश्वास है, श्राप इसे पूरा 
करने में तनमन से जुट जावेंगे। आप साम्राज्य के स्तम्म हैं | देश के 
गौरव पूर्ण इतिहास में आपको अपने महान गोरवशाली पूर्वजों की भांति 
एक महान हिस्सा श्रदा करना है । समय के साथ आप को चलना चाहिए । 
: मुझे विश्वास है, इस परिषद में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर श्राप विचार 
कर रहे हैं, उनके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे। वगैरा । 


परन्तु जैसे जैसे देश में पूर्ण उत्तरदायी हुकूमत स्थापन करने का प्रश्न 
जोर पकड़ने लगा, नरेंद्र मएडल को अपनी स्थिति के बारे में चिन्ता होने 
लगी | पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट ने भी संधियों और सुलहनामों की दुद्दाई 
देकर इस चिन्ता को कुछ बढ़ाने में सहायता की | नरेश अपने अ्रधिकारों के 
लिये और भी उतावले होने लगे | कुछ नरेशों ने यह माँग भी कर दी 
( मई १६२७ ) कि इस प्रश्न का निपठारा एक, बार हो जाना चाहिए। 
बटलर कमेटी की नियुक्ति इसी का परिणाम थी | परन्तु इधर कुछ वर्षों 
से नरेंद्र मण्डल ने नरेशों के हितों की रक्षा में काफी काम किया देझोर 
अरब प्रायः सभी नरेश इस संगठन में शरीक द्ो गये हैं। नीचे लिखे नरेश 
झबतक नरेन्द्र मरडल के चान्सलर हुए हैं :-- 


१ श्री, महराजा सा० पढठियाला ( १६२१ ) 
२ श्री. महाराजा धोलपुर 

३ श्री, महाराजा पटियाला 

४ श्री, जाम साहब नवानगर 

४ श्री, नवाब साहब भोपाल, ( १६४४ ) 
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